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 उनका  जन्म  पश्चिम  बंगाल  के  qzaTa e  जिले  के  में  श्र  था  ।  छोटो

 ही  उन्होंने  संस्कृत  att  उद  में  योग्यता  प्राप्त
 कर

 ली
 प्रौः

 लॉकगीत  लिखने  लगे ॥

 काजी  नजरुल  इस्लाम  में  क्रान्तिकारी  विचार  श्रौर  देश  को  श्राजादों  को  भावना  कूट-कूट  कर  भरी

 4 थी  ।  बहू सन्  1920  तक  49  वीं  बंगाली  रेजोमेंट  में  भी  रहे  ।  बाद  में  उन्होंने  सारा  rat  साहित्यिक

 गतिविधियों  में  लगा  दिया  are  कई  छोटो  नाटक  ait  उपन्यासों  को  रचना  की

 ही
 उनके  क्रान्तिकारी  वित्रारों  की  स्पष्ट  झलक  कुठ  समय  तक  उन्होंनें  रता  बंगालों  दैनिक  तवयुगਂ

 शर  ‘Wap  का  भी  सम्पादन  किया  ।  बाद  में att  धूमकेतु  नाम  से  साप्ताहिक  पत्र
 निकाला

 कोजी  नजरुल  इस्लाम  ने  एक  हिन्दू  विदूषी  विवाह  कर  उसे
 अपना  धमंत्यागने  क
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 नयन  ननद  आल

 n के  लिए 1१1  थोड़ी  देर  मौन  खड़ी  हो  । अब  सभा  दुःख  प्रकट  करने

 तत्पश्चात  सदस्य  कुछ  देर  मौन  खड़े  रहे
 ।

 The  members  then  stood  in  silence  for  a  short  while

 eat  के  मौखिक  oer

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 साधारण  निर्वाच्त  कराने  के  बारे  में  निर्णय

 श्री  QHo  कल्याणसुन्दरम

 श्री  सोमनाथ  पचर्दर्जी  :

 क्या  ठट  न्याय  और  कम्पनी  and  मंत्री  यह  बताने  की  ठरवा  करेंगे  थि  क्या  सरकार  नें

 वर्ष  1977  में  साधारण  निर्वाचन  wera  फा  निंग थ  are  है  ?

 न्याय  और  कार्य  मंत्री  (ait  एच०  HN  ।  1977  में  होने  वाले

 साधारण  निर्वाचनों  के  कराये  जाने के  बारे  में  दरवार  ने  अभी  तक  कोई  निगंध  नहीं  किया  है

 श्री  एम०  कल्याणसुरन्दरम :  TTF  स्पष्ठ है  कि  साधारण  निर्वाचन  1977
 में  होने  हैं

 समाचारों  के  श्रनुस्गर  न्याय  ate  कम्पनी  कोय  मंत्री  ने  दुसरे  सदन  में  कहा  है  कि  निर्वाचन

 स्थगित  नहीं  किये  क्या  मंत्री  जी  gy  TAT  की  विश्वास  में  लेकर  बतायेंगे  कि  निर्वाचन

 Haat st  कराये  जायेंगे  ?

 श्री  एच०  श्रार०  गोखले  :  माननीय  सदस्य  के  भ्रतूसार  उत्तर  से  स्पष्ट  झलकता  a  far

 निर्वाचन  1977  में  किये  जाने  vs  तो  संवैधानिक  उपबंध  जहां  तक  मेरे  सहयोगी

 डा०  qeqe  मुहम्मद  द्वारा  वक्तव्य  देने  का  सम्बन्थ  उन्होंने  यह  नहीं  कहां  fa  निर्वाचन  स्थगित

 नहीं  किये  जायेंगे  उन्होंने  कहा  है  कि  faafat  शीघ्र  ही  कशये  कई  बार  ऐसे  सीधे-सरादे

 वक्तव्य  का  भी  HS  श्रौर  Ly Bey  देश  में  ग्रवांछित  तत्वीं  द्वारा  लगा  लिया  जाता  है  ।  मेरे  सहयोगी  ने

 किसी  प्रकार  का  वचने  नहीं  feat  है

 शी  एस०  कल्याणसुन्दरम  :  शब  मंत्री  जो  श्रनुपुरक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  बच  ge

 जाना  चाहते  मेरे  विचार  से  मूल  उत्तर  में  एक  प्रकार  का  वचन  fet  wat  था  |  क्या  नियत

 तारीख  को  होने  वाले  falas  को  स्थगित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  फे  बिचाराधीन  है  ?

 श्री  एच ०  श्रार०  Thay  :  इस  समय  निर्वाचन  कराने  या  स्थगित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहीं  ।

 थ्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  कया  मैं  मंत्री  जी  से  पुछ  संपत  हुं  कि  निर्वाचन  कराने  का  सम्बन्ध

 ग्रापात  स्थिति  से  यदि  अपात  स्थिति  रहती है  तो  कया  निर्वाचन  बाद  में  कराये  जायेंगे  ।  aa
 पतो  है  कि  ae  प्रधान  का  विशेषाधिकार  है  लेकिन  क्या  यह  पात  स्थिति  जारी  रहने  या  न

 रहने  पर  fate  करेंगा  ?

 2



 मोखिक  उत्तर
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 श्री  एच०  श्रार०  गोखले  ।  निर्वाचन  कराने  या  न  कराने  सम्बन्धी  नि्गेय  लेते  समय  बहुत
 सो

 बातों  पर  विचार  feat  जाना  सदस्य  महोदय  को  पता  होगा  rata  स्थिति  रहते  हुए  भी

 age  निर्वाचन  कराये  गये  श्रापात  स्थिति  का  लागू  होना  केवल  एक  कारण  हो  सकता  है  ।

 पर्वतीय  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों में  रेल  लाइनें

 #283,  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  ॥  क्या  रेल  मंत्री  aq  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विक्रास  के  उद्देश्य  से

 WAS है  दि
 art

 देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  अर  सम्पक  विहीन  क्षेत्रों  में  रेल  लाइनें  बिछाने  का

 यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  रूपरेखा  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बूटा  :.  nite  दो  विवरण  सभा  पटल  पर

 रख  दिये  गये  हैं  farat  से  एक  में  नयी  लाइनें/पुत: ga:  बिछायी  जाने  वालो  जो  फिलहाल

 धीन  हैं  waar  जिनके  निर्माण  के  लिए  श्रतुमोदन  कर  दिया  गय  है  का  उल्लेख  किया  गया  हूँ॥

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०-11312/76 ]  दूसरे  विभिन्न  राज्यों  में

 नयी  लाइनें  बिछाने  के  लिए  किये  जा  रहे  सर्वेक्षण  कार्य  दिखाये  गये  हैं  ।  ये  सभी  लाइनें  पिछड़ें  क्षेत्रों

 में  और  BS  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  स्थित  हैं  ।

 Shri  Sukhdev  Prasad  Verma:  Sir.  May  I  know  from  the  hon’ble  Minister  the

 «criterion  for  surveying  a  particualr  area?  Whether  the  Railways  Deptt,  itself

 surveys  the  areas  to  find  out  if  the  backward  or  hilly  areas  or  this  infomation  is
 supplied  by  the  State  Government?

 Secondly  I  want  clarification  about  the  Gaya-Rajgir  line.  Will  it  be  taken  up
 during  1976-77?

 Thirdly  I  want  to  know  whether  there  is  any  proposai  under  consideration  of

 because ‘the  Government  to  construct  Gaya-Sonnagary  line  Sirghati-Imamganj,
 Domaria  in  Gaya  district  of  Bihar  are  backward  and  hilly  areas  and  there  is  no
 Pucca  road  leading  to  Domaria?  Whether  the  State  Government  have  received
 any  representation  from  the  residents  of  that  area  in  this  regard?

 Shri  Boota  Singh:  We  receive  information  from  the  State  Governments  regard-
 ing  the  backwardness  of  a  particular  area.  The  Planning  Commission  also
 possesses  this  type  of  information.

 Regarding  the  secong
 ‘study  shortly.  After  that

 question  of  Gaya-Rajgir  line  are  going  to  take  up  field

 the  feasibilit
 survey  will  be  undertaken,  Only  then  we  can  say  about

 y  of  constructing  that  railway  line,

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर
 :  मंत्री  जी  के  बक््तब्य  की  पहुंली  सुची  में  भद  संख्या  5  में  लिखा है

 बन्दरगाह  रेल  मार्ग  ।  लेकिन  दूसरी  सची  में  मे  जया  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  ।  भारतीय

 ana  सर्वेक्षण  ने  वहां  कोयले  के  बड़े  भंडार  होने  की  बा  त
 कही  यह  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  क्या

 हालिया  बन्दरगाह  को  बांकुरा  श्रौर  मेजिया  के  रास्तेਂ  रानीगंज  से  मिलाने  का  कोई  gerry  विचा
 शीन है  ?
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 श्री  बदा  fag:  जसा  कि  प्रथम  सुची  में  मया  प्रश्चिम  बंगाल  में  हल्दिया  रेल

 लाइन  का  काय  पिछड़े  क्षेत्र  में  लाइन  बिछाने  के  रूप  में  लियाਂ  गयाथा  लेक  दुर्भाग्य
 से

 रेलवे  के  पास  इतनी  निधि  भी  नहीं है  कि  पहले भ्रा रम्भ आरा  रम्भ  किये  गये  कार्यो  को  भीਂ  पुरा  किया  जा  सके  ।

 थ्री  संय्यद  श्रहमद  श्रागा  :  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  सरकार  काश्मीर  घाटी  की  श्रवहेलना

 बयों कर  रही  है  ?  हम  लाइन  के  nara  में  agi  कोई  उद्योग  स्थापित नहीं  कर  सकते  श्रौर

 देश
 के  शेष  भाग  से  उसे  पुरी  तरह  नहीं  मिला

 सकते  ।
 भ्रंग्रेजों  के  जमाने  में  रियासी  के

 रास्ते रेल  लाइन

 वेवल ‘fart 3 fre. adara fra के  सर्वेक्षण  फिया  गया  था  ।  अब  उस  बारे  में  क्या  किया  जा  रहा  इसमें

 8  मील  लम्बीਂ  सुरंग  बनायी  जानी  है  ।  इस  बारे  में  क्या  करर  रहे  हैं
 ?

 थ्री  बदा  fag :  मैं  सदस्य  महोदय  से  सहमत  हूँ  कि
 श्रीनगर  घाटी  को  देश  के  शेग  भाग  सें

 मिलाने के  लिए  रेल  लाइन का  बहुत  महंत्व  है
 ।  इसीलिए  पिछड़े  क्षेत्रों  कीਂ  gat  में

 जम्मू
 ah  उधभपुर

 को
 मिलाने

 का
 प्रस्ताव  है

 |

 यह
 लाइनਂ  56,  10  fRotto

 लम्बी  है  श्रौर  उस
 पर

 40.65  फरोड़

 रुपये  लागत  ताने  का  है  निधि
 हो

 तो  हम
 रेल  लाइन  के  निर्माण

 के
 '
 लिए  सदस्य

 महोदय  से  अधिक  इच्छुक  है  ।

 meat  महोदथ  ।  बहुत  से  सदस्य  खड़े  हो  रहे  मैं  समझता हूं
 किं  प्रश्नकाल में  इसे

 पुरा  नहीं  fear  जा  सकेगा  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  मंत्री  जो  उन  सदस्यों  जो  प्रश्न  पूछना  चाहते

 इस  विषय  पर  चर्चा  कर  लें  ।

 रेल  मंत्री  कमलापति  त्रिपाठी  )  ॥  श्रापके  अ्रनुदेशों  का  पालन  किया  जायेगा  ।  लेवि

 मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  फरिस  सालाहंकार  समिति  में  ये  सभी  प्रश्न  पुछे गये  थे  ग्रौर  उनके  उत्तर  दे

 दिये गये  थे  ।

 झथ्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  श्राप  सब  को  बुलाने  के  लिए  सहमत  हो  गये  हैं  ।

 श्री  दोनेन  भट्टाचाय :  मैं  एक  स्पष्ट टीकरण  orate ||  जरुर  मद  संख्या  18  से  20  सुची  में  बहुत
 हा  bm  i  बका a दिनों  से  पड़ी  कई  बार  दिये  गये  ।  लेकिन  कुछ  नहीं  हुमा  ॥

 श्री  दरबारा सिह  मंत्री  जी  को  चाहिए  कि  पिछड़े  क्षेत्रो ंके  सदस्यों क को  बलाकर  उन

 इन  प्रश्नों  पर  चर्चा  कर  ली  जाये  |

 meyer  महोदय :  जो  माननीय  सदस्य  प्रश्न  पूछना  चाहते  हैं  तथा  इस  विषय  पर  चचा

 बहतर  ढग  से  विचा करना
 चाहते  हैं  वह  मंत्री  महोदय

 को
 अपने  नाम

 दे  दें  इस  प्रकार  इस  माम

 हो  सकेगा ।

 att  कमलापति  त्रिपाठी  पी  सदस्यों  का  स्वागत  वह  जो  भीਂ  प्रश्न  पुछना  चाह  श्रथवा

 इस  पर  चर्चा  करना  चाह  सकते  है ं।
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 कम्पनियों  के  लाभ  का  10  sfara  भाग  anfaa  निधि

 में  डाला  जाना

 285.  श्री  सी ०  Fo  चन्द्रप्पन  क्या  fafa,  न्याय  wie  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  कम्पनियों  के  लाभ  में  से  ग्रारक्षि निधि  में  धन  डाले  जाने  की

 arfa  की  सीमा  10  प्रतिरान  निर्धारित  करने  का  fara  किया  है

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी बातें  क्या  श्रौर (

 विदेशी  से  स्थापित  कम्पनियों  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पढ़ेगा  ?

 न्याय site  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच०  ato  :  श्रीमान

 जी
 ।

 जबकि  कम्पनी  1974  द्वारा  पुरस्यापित  205  की  SI-arey

 में  है  कि  कम्पनी  feat  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  लाभांग  को  घोषित  करने  या

 देने  से  उसके  लाभों  10  प्रतिशत  से  अनधिक  जेसा  निर्धारित  किया  जाए  ग्रपने
 श्री

 रक्षित

 में  करना  चाहिए  इस  उप-धारा  का  इस  सम्जन्थ  में
 बना  ये.गये  fara  के  श्रतुसरण

 में  श्रपने  लाभों  की  उच्चतर  प्रतिशत  का  आरक्षितों  में  स्वेच्छिक  हरस्तातिरण  की  श्रनुमति  देता  ये

 नियम  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  26-7-75  को  पहिने  हो  ग्रधिसुचिक  fier  जा  चुके  हैं  शर  श्रनुवर्ती
 को  संशोधित  किये  गये  farat  Wie  अनुवर्ती  संशोधनों  को  68s1975

 झ्र  .17-8+76  को  संदन  के  पंटल  पर  प्रस्तुत
 कर

 दिया  गया  था  ।

 तथा
 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  alo  के०  चन्द्रप्पन  :  मंत्री  q A  ने  जो  उतर  दिया  है  वह  काफो  तकनीकी

 उसे  समझना  थोड़ा  कठिन  है  क्योंकि  उसमें  काफी  fatal  का  उल्लेब  fara  गया  है  ।  मैं  चाहता

 हू  मंत्रो  महोदय  सम्बन्ध  में  सदन  को  विस्तार  से  बताएं  उसकी  व्याख्या  करें  1974  के

 विधान  अनुसार  कम्पनी  को  लाभों  का  10  प्रतिशत  से  श्रनघिक  ऑ्रारक्षित  निधि  में  डालना

 चाहिए  क्या  सरकर  हमें  बताएनी  कि  किस
 उद्देश्य हेत  इस  धन  का  उपयोग  faigt

 क्या  कम्पनी  अपनी  इच्छानुसार  किसी  भो  उदेश्य  हेतु  इसका  उपयोग  कर  सकती  है  wera

 यह  घन  चलन  में  न  आए  इसलिए  इसको  रोका  जाता  है  ?

 श्री  एच०  झ्ार०  गोखले  मैं  माननीय  सदस्य  की  कठिनाई  को  समझता  हूं  ।  उन्हें  कानन

 के  उपबन्ध  के  बारे  में  पता  नहीं  |  उनके  प्रश्न से  ऐसा  ज्ञात  erat  है  जैसे  कि  लाभों  पर  कोई

 सीमा  लगीं  हो  जबकि  qeqT  ऐसा  कुछ  नहीं  हैपहने  जब  भी  मुनाफी  होता  था  तो  सारा

 का  सारो  मुनाफा  लाभांश  के  रूप  में  बांट  दिया  जाता  था  विधेयक  में  पारित  होने  से  पहले

 जो  संयुक्त  समिति  बनाई  गई  उसनें  इस  प्रश्न  पर  विस्तार  में  विवार  frat  गया  श्रौर  उसने

 यह  राय  प्रकट  की  कियदि  लाभ  का  कुठ  भाग  BIUAT  निधि
 में

 डाल  दिया  जाए  तो  इससे

 न  Raat  कम्पनी  को  लाभ  होगा  wird  ag  के  भो  हित  में  होगा  ।
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 श्रौर  शब  कानून  में  oe  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  मुनाफे  का  लाभांश  के  रूप  में

 वितरण  करने  से  पहले  उसका  कुछ  प्रतिशत  भाग  जोकि  10  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होगा

 झारक्षित  निधि  में  हस्तांतरित  कर  दिया  ।  ग्रारक्षित  निधि  में  ofits  से  afaa  लाभ  का

 10  प्रतिशत  भाग  डाला  जाएगा  ।  लेकिन  मैं  माननीय  सदरय  को  बताना  चाहता  हूं  रि

 नियमों  के  अन्तगंत  श्रारक्षित  निधि  में  विभिन्न  स्तरों  पर  हस्तांदारित  की  जाने  वाली  राशि  की

 से  अधि झत्तिशतता  निर्धारित  कर  दीगई  है  ।  यदि  प्रस्तावित  10  प्रतिशत  दै

 लेविन  12.5  प्रतिशत  से  नम  तो  उन्हें  आरक्षित  निधि  में  कम  से  क  2.5  प्रतिशत

 राशि  श्रवश्य  हस्तांतरित  करनी  पड़ेगी  we  घदि  लाभांश  12.5  शंतिशत  से  fia  है  और

 15  प्रतिशत  से  कम  है  तो  उन्हें  5  प्रतिशत  झ्रारक्षित  निधि  में  हस्तान्तरित  करना  होगा

 mt  थदि  लाभांश  15  प्रतिशत  है  mit  20  प्रत्शित  से कम  है  तो  7.5  प्रतिशत  राशि  ate

 यदि  लाभांश  20  प्रतिध्त  है  तो  उन्हें  राशि  10  प्रतिशत  निधि  में

 हस्तांतरित  करनी  होगी  ।

 बन्त्
 जहां  तक  श्रारक्षित  निधि  थ्  उपयोग  का  सम्बन्ध  है  इसका  प्रयोग  विभिन्न  उद्देश्यों

 हेतु  fear  जा  सकता  है  ।  इसका  श्राधुनिकीकरण ,  पुनर्वात  शौर
 विका  स

 कायों  जैसे  विभिन्न  उद्देश्यों  हेतु  fear  जा  सकता  है  बोनस  ब७: 112 हू अ  जारी  करनें  जगे  उचित

 शर  बेध  मामलों के  लिए
 भी  इसका  प्रयोग  किया  जा  सकता  है

 ait  सी०  के ८  wa  शनिवायं  योजना  पर  चर्चा  करते  समय  सरकार  ने

 करने के  लिए कहा  था  उद्योग  को  भी  मुद्रास्फीति  रोकने  की  दृष्टि  से  इसका  बलिदान

 कह
 रही

 है  ।  इस  aad
 में

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  सरकार  के  समक्ष

 ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  हू  fore  द्वारा  ae  कम्पनियों  को  श्रपने  लाभ  का  कुछ  प्रतिशत  भाग  उसके  पास

 जमा  कराने  के  लिए  कह  सक्ती  हूं  जेसा  कि  कर्मचारियों  मामले  में  fear  जा  रहे  हैं  1

 श्री  Odo  श्रार०  गोखले  ।  जी  नहीं  ।

 डा०  रानेन  सेन:+  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इस  श्रारक्षित  निधि  का

 उपयोग  कम्पनियों  -  द्वारा  waar  तथाਂ  बिकास  कार्यों  के  लिए  किया  जा

 सकता  है
 ।
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  बया  इस

 लगाने के ए बह् ब्रा  गन निधि  का  श्रयोग  उसी  उद्देश्य  हेतु  किया  जा  रहा  है  जिसके  लिए  वह  बनाई  गई  है  ed

 के  पास  कोईਂ  तरी  है  क  क्योंकि  हमारा  अनुभव  यह  है  कि  पटसनਂ  तथा  सुती  कपड़ों  want

 में  आरक्षित  निधि  का  उपयोग  ग्राधनिकीकरण  इत्यादि  के  लिए  a  करके  उनका

 किया  गया  है  श्रथवा  उन्हें  हड़प  गया

 श्री  घुच०  झ्ार०  गोखले  ।  1974  के  संशोधन  afafarr  पारित  होने  से  पहले  हो

 सबा  है  कुछ  सीमा  तक  ऐसा  होता  रहा  हो  लकिन  शब  नए  otfafaca  अन्तर्गत  पर्याप्त

 विनियम  तथा  प्रतिबन्ध  हैं  जिनके  द्वारा  इस  सम्बन्ध
 में

 कम्पनी  की  कार्यवाहियों  पर

 रखा  सकता  st

 ait  चटर्जी :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं
 कि  कम्पनियों  द्वारा

 राजनीतिक  बलों  को  चन्दा  देने  की  झतुसति  देने  वालेਂ  प्रस्तावित  कानन  any  erat  में  tae
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 बब्बन +

 n
 हुए  जहाँ  तक  arena  निधि  कें  स्ख  रखाव  ay  सम्बन्ध  है  क्या  कम्पनी  नियमों

 अगर  कम्पनी  अधिनियम  में  मागदर्शी  सिद्धांत  ऐ  से  निर्धारित  फ्रिए  जायेंगे  प्रंथवा  उत  पर

 पुर्नविचार  किया  जाएगा  ?

 थ्री  एच०  श्रार०  गोखले  :  At  विचार  में  श्रापयग  प्रश्न  संत  नहीं है

 श्री  सोमनाथ  :  चर्दर्जी  :  चन्दा  सामान्य  arefara
 निधि

 से  दिया  जाएगा

 श्री  एच०  श्रार०  गोखले  :  यह  कोई  जरूरी  नहीं  है  wear  लाभ  में  से  भी  दिया  जा

 सकता  हूँ  |

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  लाभ  का  एक  भाग  भ्रारक्षि  निंधि में  डाला  जाए  है  ।

 mera  महोदय  ॥  क्या  कम्पनी  विधि  पास  हो  गवां  है

 at  एंच०  श्रार०  गोखले  wat  नहीं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जों  :  इसे  परिचालित  fear  गधा  था  रौ  यड़  कार्य  सची  में  भी  था

 पर  अब  इसे  Hen  पत्न
 से  हटा  दिया

 गया  है  ।

 थी  एच०  श्रार०  गोखल े:  इसे  हटाया  नहीं  गया  है  महत्वपूर्ण  अविलम्बनीय  act

 के  कारण  यह  win  पत्न  में  नहीं  श्राया  ।

 अ्रखिल  भारतीय  न्यायिक  सेवा

 *  286.  श्री  राजदेव सिह  ।  क्या  विधि  न्याय  ake  कम्पनी  कार्य  मंत्री  4g  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  नेਂ  श्रखिल  भारतीय  न्याधिक  सेवा  गठित  करने का  निर्णय  किया है
 शौर

 (a)  यदि  तो  सरकार  का.इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच०  श्रार०  अभी  तक

 नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 श्री  राजदेव  मेरे  प्रश्न  के  पहले  भाग  के  उत्तर में  कहा  गया  है  तक  नहींਂ  इससे

 me  प्रतीत  होता  है  कि  प्रस्ताव  पर  श्रमी  विचार  नहीं  हो  रही  है  यदि  तो  कब  तक  इसके

 क्रियान्वित  होने  ब  भावना
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 श्री  एच०  झ्रार०  गोखले  :  संविधान  संशोधन  विचाराथे  रखे  जायेंगे  Taher

 इस  उद्देश्य  हेतु  संविधान  में  gravy  उपबन्ध  करने  के  में  इस  पर  चर्चा  at

 जाएगी  |  यदि  संसद  ने  ag  उपबन्ध  पास  कर  दिया  तभी  श्रखिल  भारतीय  न्यायिक
 सेवा

 गठित  करने  के  लिए  श्रावश्यक  का्योवाही  की  जाएगी  ।

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  ।  मंत्री  महोदय  ने  न्यायाधीशों  का  एक  स्थान से  दूसरे  स्थान  पर

 स्थानान्तरण  करने  के  लिए  शुरू  कर  दी  है  फिर  न्यायिक  झधिकारियों  के  लिए

 श्रखिल  भारतीय  न्याधिक  सेवा  गठित  करने में  क्या  कठिनाई  है  ?

 et
 एच०  श्रार०  गोखले

 :
 मैने  यह  नहीं  कहां  कि  इस  सम्बन्ध  में

 कुछ  कठिनाई है  ?

 wears  पदार्थ  बनाने  वाला  कारखाना

 *  287.  श्री  एन०  ई०  होरो  :  क्या  रसायन  श्रौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने
 की  aa  करेंगे  fa

 :

 क्या  कीटनाशी  care  बनाने  वाले  नये  का  रखाने  स्थापित  करने  का  कोई

 तया  पर्याप्त  खपत  वालें  तथा  पिछड़  क्षेत्रों  मैं  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 ETAT  प्रौर  उ्रक  मंत्रालय  में  Sa-Hal}  सी
 »  पी०  :  शौर  (a)  क्योंकि

 कीटनाशक  सुत्नयोगों  की  स्थापित  क्षमता  श्रधिक  है  इसलिए  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  श्रतिरिषत

 सू्रयोगों  की  क्षमता  की  स्वीदति  न  दी  जाये  जब  तक  कि  तकनीकी  कीटनाशकों  के  निर्माण  के  लिए

 उनका  कोई  समयवद्ध  कार्यक्रम  न  हो  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  तथा  सरकारी  उपक्रमों  के  लिए  इस  नी  fi  में  ढील  दिये  जाने  के  प्रश्न  पर

 सरकार  यथासमय  विचार  करेगी  ।

 श्री  एन०  Fo  होरो  :  यह  तथ्य  सर्बाविदित  है  कि  कीटनाशी  पदाथ  उन  क्षेत्रों  में  जहां  इनकी  भारी

 मात्रा  में  खपत  है  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  में  श्रासानी  से  श्रौर  पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  मिलते  |  क्या  यह  सच  नहीं

 है  कि  यह  स्थिति  फालतू  क्षमता  की  नहीं  जैसा  कि  माननीय  मंत्नी  ने  कहा  परन्तु  इस  कारण  है  कि

 कीटनाशी  पदाथं  बनाने  वाली  कुछ  फर्मों  के  निहित  स्वाथ  हैं  श्रौर  वे  इन  क्षेत्रों  में  नये  एकक  खोलने  को

 तैयार  नहीं हैं  ।  कीटनाशी  पदाथ  पिछड़े  क्षेत्रों  में  तथा  उन  क्षेत्रों  में  जहां  इनकी  भारी  खपत  है  उपलब्ध

 कराये  जाने  चाहियें  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  सरका र  श्रपनी  नीति  पर
 a  4.0 2.0

 करेगी  तथा  उपयोक्ताओं  wit  किसनों  के  लाभ  के  लिए  ऐ  से  क्षत्रों  में  नए  एकक  खोलने

 की  करेगी  ?  सरकार  को  इस  प्रश्न  पर  उत्पादकों  की  दृष्टि  से  श्रपितु  कृषकों  की
 दृष्टि

 से  विचार  करना  चाहिए  ।

 रसायन  झर  ष् झ बरक  मंत्री  पी०  सी ०  :  कीटनाशी  पदार्थों  के  rac  पर  यह  संभव

 नहीं  है  कि  हर  क्षेत्र  तथा  हर  राज्य  में  कीटनाशी  पदार्थों  के  बनाने  के  कारखाने  स्थापित  किये

 कयों  का  रखानों  की  स्थापना  के  स्थानों  का  निरण  य  मुख्यतया  गैर  सरकारी  पार्टियों  पर  निर्भर है  ।  परन्तु
 हमारी  यहँ  नीति  रही  है  कि  कीटनाशी  पदार्थ  श्रावश्यकता  के  श्रनुसार  हर  राज्य  में  उपलब्ध  हों  ।

 3



 श्रयस्त  1976  माोखक  उत्तर
 eee  i:

 में  कीटनाशी  पदाथ  बनाने श्री  एुच०  go  होरो  मैं  जानना  चाहता हं  कि  क्य

 को  प्रोत्साहन  देने  के  प्रशन  पर  पुर्नविचार  किया  जाएगा
 ?  कया  वह  इस  पर  पुर्ावचा र  करेंगे  ?

 रसं/यन  शर  उर्वरक  मंत्री  पी०  सी०  सेठी  विच्यर  तथा  पुर्नविच्यर  करना  हमेशा

 हमारी  नीति  रही  ।

 Shri  Bhagat  Ram  Manhar:  Pesticides  are  required  in  huge  quantities.  Where

 paddy  is  cultivated.  I  would  like  to  know  whether  priority  wil,  be  given  to

 setting  up  this  industry  in  backward  areas.  Bastar  is  between  Madhya  Pradesh

 and  Andhra  Pradesh.  Where  this  industry  can  be  located.  I  would  like  to  know

 where
 there

 is  any  proposal  to  set  up  a  pesticide  factory  in  Bastar?

 Shri  P.  C.  Sethi:  Definitely  we  are  willing  to  set  up  a  factory,  provideg  the

 hon.  Member  hag  any  such  party.

 Sto  हेनरी  ्रास्टिन  :  मैं  मातनीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हैं  कि  क्या  उनके  मंत्रालय  को

 पता  है  कि  कीटनाशो  पदार्थों  का  पक्षियों  पर  कुप्रभाव  पड़ता  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  मेरे  राज्य  में  तीन

 लाख  बतखें  मर  गई  हैं  तथा  इस  बारे  में  किये  गए  श्रध्ययन  से  पता  चला  है  कि  उनकी  मृत्यू  का  कारण

 कीटनाशी  पदार्थ  हैं  ।

 व्या  मंत्री  महोदय  नए  कीटनाशी  पदाथ  कारखाने  खोलने  से  पहले  अधिकारियों  की  यह

 निदेश  देंगे  कि  RYea  पदार्थों  के  कुप्रभाव  न  यह  श्रवश्य  frat  जाए
 ?

 श्री  Holo As सठी  कीटनाशी  श्रधिनियम  1969  से  लाग  है  तथा  इस  श्रधिनियम  के  श्रन्तर्गत

 सब  की  टनाशी  पदार्थों  की  कीटनाशी  sts  द्वारा  स्वीकृति  लेनी  होती  है  इसलिए  कोटनाशो  पदार्थों  को

 तों  में  इस्तेमालਂ  क  रने  से  पहले  उनके  प्रभाव के  बारे  में  बोड  की  मंज री  लेनी  होती है  ।

 जहाँ  तक  ब्ते  oferan  संख्या  में  पक्षियों  के  मर  जाने का  प्रश्न  यदि  माननीय  सदस्य  मझे

 facta  रिपोट  तो  मैं  जांच  करूंगा  ।

 Benefit  of  Cencessional  Tickets

 *288,  Shri  M.  5.  Purty;  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  institutions  which  are  getting  benefit  of  concessional
 tickets  in  the  Railways

 (b)  whether  recently  some  concession  has  ‘also  been  off  ws 3 0 भ
 fora  d  to  the  people

 of  hilly  areas  to  visit  the  State  Capitals;  and

 (९)  if  so,  the  salient  features  thereof?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वृहम्मद  aa  कुरेशी  ।  से  :  एक  विवरण  सभा

 पटल
 पर

 रख
 दिया  है  ।

 में
 रखीं  गया

 ।  देखिए  संख्या
 थि दु लठ  टी०  11313/76]
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 Shri  M.  Purty:  I  would  like  to  know  whether  the  benefit  of  Concessional

 tickets  is  also  available  to  the  groups  of  sportsmen  and  mcuntaineers?

 Shri  Mohd,  Shafi  Qureshi:  Yes,  Concession  has  been  available  to  sportsmen  and

 athelets  since  long  and  the  same  is  still  available.

 श्री  दिनेश  चर  गोस्वामी  :  विवरण  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  ये  रियायत  बड़ी  लाइन  पर  तभी

 मिलेंगी  जब  कि  दल  की  सदस्य  संख्या  75  हो  तथा  मीटर  गेज  पर  भी  दल  की  सदस्य  संख्या  60  होने

 पर  ही  मिलेगी  |  क्या  यह  बात  सही  है  कि  यदि  सदस्य  संख्या  75  के  स्थान पर  74  तथा  60  के  स्थान

 पर  59  हो  तो  यह  रियायत  नहीं  मिलेंगी  ?

 मेरा  दुसरा  प्रश्न  यह  है  कि  स्टेशनों  की  get  जिन  तक  यात्रा  करने  से  रियायत  मिलती

 गोहाटी  का  नाम  नहीं  हालांकि  वह  एक  राज्य  की  राजधानी  य्रौर  एतिहासिक  महत्व  का  नगर  है  ।

 क्या  सरकार  का  इस  खामी  को  दूर  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ताकि  जम्मू  तथा  काश्मीर  झर  ऐसी  ही

 द्न्य  स्थानों  से  गोहाटी  तथा  शिलांग  की  भी  यात्रा  करने  वाले  व्यक्तियों  को  यह  रियायत  मिल  सके  ।

 श्री  मुहम्मद  agit  कुरेशी  :  पहाड़ी  रियायत  की  पहली  पद्धति  यह  थी  कि  गेर-पहाड़ी  स्टेशनों

 को  रियायत दीਂ  जाती  थी  ता  कि  लोग  दानों  से  पहाड़ों  पर  जा  सकें  ।  श्रब  रेल  मंत्रालय  द्वारा  एक  योजना

 बनाई  गई  है  ।  जिसके  श्रन्तगंत  लोग  पहाड़ों  से  मैदानों  में  श्रान ेके लिए  रियायत  ले  सकते  हैं  ।  यह  योजना

 1976  से  लागू  की  गई  थी  तथा  इस  योज़ना  के  ग्रन्तगंत  सामान्य  टिकट  का  33

 रियायत  मिलती  है  ।  मीटरगेज  लाइन  पर  यात्रियों  की  न्यूनतम  संख्या  60  तथा  बड़ो  लाइन  पर  न्यू  नतम

 संख्या  75  है  ।  परन्तु  यदि  यात्रियों  की  संख्या  कम  हो  AIT  राज्य  सरकार  यह  प्रमाणित  करे  कि  झ्रार ध्

 व्यवित  नहीं  मिल  उनके  माम ले  पर  विचार  किया  जा  सकता है  ।  जहां तक  गोहाटी  का  सम्बन्ध

 मैं  माननीय  मंत्री  सदस्य  को  विश्वास  दिलाता  कि  का  नाम  gat  में
 शामिल  किया  जाएगा  1

 श्री  पी०  गंगादेव  :  छात्रों  को  वायुयान  के  किराये  में  रियायत  की  तुलना  में  रेलवे  किराये  में

 रियाय
 त

 देने  के  लिए  क्या
 रेलवे

 द्वारा  दी  जा
 रही  रियायत का  पुनरीक्षण क  रने  का  प्रस्ताव  है  ?

 श्री  मुहम्मद  Nat  कुरेशी  :  हम  वायु  सेवा  द्वारा  दी  जा  रही  रियायत  की  रेलवे  द्वारा  दी  जा  रही

 रियायत  से  तुलना  नहीं  कर  रह ेहैं  ।  रियायत  देने  की  हमारी  श्रपनी  पद्धति  है  जिसे  छात्रों  ने  स्वीकार

 किया है  तो  जो  सही  ढंग  से  art  कर  रही  है  ।

 प्रत्येक  यात्री  के  लिए  एक
 स्थान  (az)  की

 व्यवस्था

 *  289.  श्री  के०  एल०  राब  ॥  व्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बारे  में  कोई  श्रष्ययन  किया  गया  है  कि  विभिन्न  मार्गों  पर  रेल  गाड़ियों  में

 प्रत्येक  यात्री  के  लिए  स्थान  (az)  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कितने  रेल  डिब्बों  कीਂ  श्रावश्यकता  होंगी  :

 घौर

 मदि  तो
 उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?
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 भाद्र  9,  1898  उत्तर
 क ee  ण > ए ''वससबाह

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बुडा  fag)  ate  जी  नहीं  :  लेकिन  रेलों  पर  वर्ष

 में  दो  बार  सभी  भ्रनुपनगरीय  यात्री  गाड़ियों  के  उपयोग  का  श्रावधिक  मूल्यांकन  किया  जाता  है  ताकि

 mete  गाड़ी  में  उपयोग  किये  गये  स्थान  को  सीमा  का  निर्धारण  हो  सके  श्रौर  इन  मूल्यांकनों के  श्राधा र
 पर  तथा  श्रपेक्षित  सं  साधनों  कीਂ  उपलब्धता  को  देखते  हुए  विभिन्न  मार्गों  पर  यातायात  की  HTT

 को  पुरा  करने  के  लिए  श्रतिरिक्त  गाड़ियां  चलाने  शर  वर्त  मान  गाड़ियों  का  चालन  क्षेत्र  बढ़ाने  तथा

 उनमें  डिब्बे  लगाने  के  लिए  कदम  उठाए  जाते हैं  ।

 डा०  Fo  एल०  राब  :
 भारतीय  रेलों  में  भीड़भाड़  को  देखते हुए  क्या  यह  वांछनीय नहीं  हैं  कि

 विभिन्न  गाड़ियो ंमें  विभिन्न  समय  पर  भीड़भाड़  की  प्रतिशतता  का  पता  लगाने  के  लिए  नियमित

 सर्वेक्षण  किये  जायें  ?  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  माननीय  मंत्री  ऐसा  करेंगे  ?

 श्री बूटा  सिंह  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  सुझाव को  ध्यान  में  रखूंगा ।  परन्तु  जहां  तक  मेरी

 जानकारी है  रेल  गाड़ियों  में  यात्रियों  की  संख्या  तथा  भीड़भाड़  श्रादि  के  बारे  में  वर्ष  में  दो  बार  नियमित

 रूप  से  सर्वेक्षण  किया  जाता है
 ।  भारतीय  रेलों

 में  यह  एक
 श्राम

 बात  हैं
 प्रौर

 इससे  हमें
 पता  चल

 है  कि  भारतीय रेलो  के  मुख्य  मुख्य  मार्गों पर  कितनी  भीड़भाड़ है

 डा०  Fo  एल ०  राब  :
 कया  माननीय  मंत्री  का  विचार  थोड़ी  दूरी  के  लिये  एक  स्थान  से  दूसरे

 स्थान  तक  की  सेवा  श्रारम्भ  करके  तथा  सीटों  का  डिजाइन  बदल  करके  तथा  श्रतिरिक्त  डिब्बे

 लगाकर  कुछ  उपाय  करने  का  है  ?  भीड़भाड़  बुरी  चीज  है  त्रौर  चा  हे  कितनों  हीਂ  भीड़भाड़

 हो  हर  यात्री  को  अपनी  सीट  के  लिए  किराया  देना  होता  है  ।  इसलिए  क्या  माननीय  मंत्री  भारतीय

 रेलों  में  भीड़भाड़  को  रोकने  के  लिए  कोई  उपाय  करेंगे  ?

 श्री  बूटा fag  :  हम  कई  कदम  उठा  रहे  हैं
 ।

 मा  ननीय  सदस्य  ने
 जो

 सुझाव  दिया  हैं  वह  भी  बहुत

 महत्वपणं  है  तथा  उससे  भीड़भाड़  में  कमी  होगी  ।  माननीय  सदस्य  का  सुझाव  थोड़ी  दुरी  के  लिए  एक

 स्थान  से  दूसरे  स्थान  के  लिए  सेवा
 श्रा  रम्भ  करने  से  सम्बन्धित |

 ।
 हमने  पहले  ही  इस  समस्या  पर

 ध्यान

 दिया  gard  ।  तथा  बड़े  मार्गों  पर  भीड़भाड़  को  रोकने  के  लिए  श्रनेक  छोटी  दूरी  की  गाड़ियां  चलाई

 गईं  ।  मुख्य  मार्गों  का  विद्युतीकरण  करके  अथवा  उन  मार्गों  पर  डीजल  चालित  गाड़ियां  प्रारम्भ  करके

 भी  हमने
 रेलगाड़ियों की  क्षमता

 को  बढ़ाया हैं  ।

 Shri  Narain  Singh  Pandey:  Will  the  hon,  Minister  conduct  any  survey

 ing  the  percentage  of  rush  of  passengers  in  the  trains  and  the  extent  to  which  it

 hag  been  able  to  supply  additional  coaches?

 Shri  Butta  Singh:  As  1  have  already  stated  regular  survey  is  done  in  thig

 regard.  As  have  stated  the  extent  of  rush  due  to  overcrowding  is  about  twenty
 The  hon,  member  has  enquired  about  addi- to  forty  per  cent  on  major  trains.

 tional  coaches.  At  present  there  are  about  26,000  coaches  and  there  are  about

 another  20,000  coaches  which  are  hauled  by  electric  engines.  We  have  asked  the

 Planning  Commission  for  granting  us  additional  funds  in  order  to  meet  the  de-

 mand.  for  additional  coaches.  The  Planning.  Commission  has  not  been  able  ta

 provide  us  fund  in  accordance  with  our  demand  and  as  such  we  had  not  been

 able  to  manufacture  the  number  of  coaches  according  to  our  requirement,
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 Oral  Answers  Bhadra  9,  1898  (Saka)

 श्री  दीनेन  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  रेलवे  बोड  इस  प्रश्न  पर  गंभी  रता

 से  frare  कर  र्ा  है  तथा  वह  ag  सुनिश्चित  करने  के.लियप्रयाप्त  संख्या  में  डिब्बे  उपलब्ध  कर  रहा  है

 कि  यात्रियों की  भीड़भाड़ कम  से  कम  हो  ।  मेरा  प्रश्न यह  है  कि  उपनगरीय  रेलगाड़ियों  मैं  विशेषतया

 glasl-SSa-TaAT Tals  स्टेशन  की  स्थानीय  रेलगाड़ियों  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  जिनमें  रवीवारों  तथा

 राजपत्रित  छुट्टियों  के
 दिन  यात्री  डिब्बों  को  केंसिल  किया  गया  है  ।  मैं  जानना  चाहता हूं

 कि  क्या  माननीय

 मंत्री  स्थानीय  श्रधिकारियों  द्वारा  किये  गये  कतिपय  निरक्षण  पर  निभंर  किये  जोकि  मंत्री  महोदय

 को  अ्रपनी  प्रतिवेदन  नहीं  देने  इस  प्रश्न  पर  TATLAT  से  विचार  करेंगे  ?

 aft  बटा  सिह  यह  जानकारी  मुझे  माननीय सदस्य  से  मिली
 मैं  समझता हूं  कि

 यात्रो  डिब्बों  की  कमो  नहीं  हम  इस
 प्रश्न  पर  पुर्वरविचार  करेंग े।

 Shri  K.  M.  Mr.  Speaker  Sir,  I  would  like  to  know  whether  it  is

 a  fact  that  in  Bihar,  particularly  on  Patna  Mukama  and  Baurani  Smastipur

 sections  there  is  much  overcrowding  of  passengers  and  at  the  same  time  I  have

 been  informed  that  there  is  conivance  between  the  major  Bus  Operator,  and  the

 high  railway  Officers  and  the  timing  of  the  railway  trains  are  so  fixed  that  more

 passengers  travel  by  buses  instead  of  railway  trains  and  this
 enable

 the  bus

 operators  to  earn  more  profit?

 Shri  Buta  Singh;  As  I  have  stated  attempts  have  been  made  to  mainmise  the

 overcrowding  by  resorting  to  electrification  and  dieselisation  of  railway  trains

 cand  introduction
 of  special  trains.

 श्रथ्यक्ष  महोदय  8
 कया  श्राप

 यातायात  निजी  बसों  को  सौंप  रहे  हैं  ?

 ait  बरा  सिह  ।  जी  नहीं

 Shri  D.  N.  Tewari:  The  hon.  Member  has  stated,  that  twice  a  year  there  is

 ‘regular  survey  done  on  the  occupancy  of  the  trains,  rush  of  passengers  etc.  and
 ‘this  enables  him  to  know  the  extent  of  overcrowding  on  all  major  routeg  of
 Indian  Railways,  I  would  like  to  know  the  sections  where  overcrowding  has
 been  found  the  order  of  the  day  and  the  steps  taken  to  minim
 ing  in  those  sections.

 ise
 the  overcrowd-

 Shri  Buta  singh:  There  are  two  aspects  of  this  problem.  There  is  overcrowd-
 ing  in  long  distance  throughout  their  journey  and  secondly  there  is  rush  at
 certain  particulars  points  due  to  local  passengers.  The  number  of  short  distance

 ‘twains  has  been  increased  in  order  to  over-come  thi  s  problem  of  overcrowding
 in  those  particular  points  and  long  distance  trains.

 ईरान  के  साथ  रेल  सम्पर्क

 गी *290.  श्री  राम
 सहाय

 पाँडे  क  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निकट
 भविष्य  में  ईरान के  साथ  रेल  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;  श्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुहम्मद  फो  :  तथा  ईरान  में  केरमान
 तथा  जहेदान  के  बीच  नये  रेल  सर्म्पंक  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव  वहां  की  सरफार  के  विचाराधीन  हैं  |

 यदि  ये  प्रस्ताव  कभी  कार्यान्वित  किये  जायेंगे  तो  पा  किस्तानी  रेलों  के  माध्यम  से  भारतीय  रेलों  के  साथ
 arya  की  व्यवस्था  हो  जायेगी
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 अगस्त  31,  1976
 ce  ae.  मौखिक

 उत्तर

 श्री  राम  सहाय  oTgs  '  :  अराज  हो  समाचार  प्त्रो  में  यह  समाचार  प्रकांशित  gat  है  कि  भारत

 को  ईरान  से  200  करोड़  ot  का  ठेका  मिला  मैं  यह  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  यह  सच  है  श्रौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 श्री  मुहम्मद  डफी  कुरेशी  ॥  इसमें  कोई  सचाई  नहीं  ।

 श्री  एम०  एस०  संजीव  राव  :  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  को  ज्ञात है
 कि  wea  पु

 के  देशों  तथा  ईरान  तक  यात्रा  करने  में  काफ़ो  समय  लगता  इंस  पष्ठ  भूमि  में  मैं  जानना  चाहत  हं

 कि  क्या  न  केवल  ईरान  को  परन्तु  मध्यपुर्व  के  देशों  को  रेल  सम्पक  शीघ्रताशीघ्र  प्राथमिकता  के

 श्राधार  पर  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 श्री  मुहम्मद  शफी  :  यह  दोनों  देशों  की  सरकारो  की  परस्पर  सहमति  पर  निभेर  है  !'

 wg  भी  कोई  सरकार  भारतीय  रेलों  से  बातचीत  करना  हम  तेयार  हमने  ईरान
 शौर

 ईराक

 सरकारों  से  बातचीत  ares  कर  रखी  बातचीत  अभी  उरी

 श्री  विभूति  frat  ॥  क्या  माननीय  मंत्री  कोई  समय  सीमा  बता  सकते  हैं  ?

 Shri  Mohd.  Shafi,  Qureshi:  It  is  very  difficult  to  lay  down  any  time  limit,  For
 instance  Pakistan  wanted  to  have  rail  link  with  us,  -but  this  could  not  materlise
 for  twelve  years.  It  is  possible  only  on  bilateral  basis  and  as  such  not  time  limit
 can  be  laid  down.

 डा०  रनिन  जान  हमारे  देश  के  विभिन्न  भागों  में  रेल  संपर्क  न  होगे  के  कारण

 व्यापार  तथा  उद्योग  पर  कुप्रभाव  पड़  रहा  तो  ईरान  ae  ईराक  के  साथ  रेल  सम्पर्क  स्थापित  करने

 पर  घन  खचें  करने  की  क्या  जरूरत  जहां  हम  जहाज  द्वारा  जा  सकते  हैं  ?

 श्री  मुहम्मद  दाफो  कुरेशी  ४:  दूसरे  देशों  के  साथ  रेल  सम्पक  स्थापित  करना  भी  हमारे

 झौद्योगिक  ्र  श्राथिक  विकास  का  एक  है  ।  हमारा  व्यापार  देश  के  श्रन्दर  ही  सीमित  नहीं

 रह  सकता  ।  हमें  दूसरे  देशों  के  साथ  भी  व्यापार  करना  होता
 है

 |  एशियाई  रेल  सम्पक  के  लिये  ata

 राष्ट्र  संघ  का  भी  एक  प्रस्ताव

 कुकिंग  गेस  विक्रेताओं  की  गिरपतारी

 +

 *  292.  sit  शार  Ro  सिन्हा  क्या  द्वोल्त्मि  मंत्री  यह  बताने  की  ठ्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  दि्त्ली  तथा  देश  के  oer  भागों  में कम  मात्रा  में  गैस  वाले
 सिलिन्डर  बेचने  पर  कुछ  कुकिंग-गेस  विक्रता  गिरफ्तार  किये  गये

 यदि  at,  तो  ऐसे  ta-faxarat  के  विरुद्ध  क्या  ही  करने का  विचार

 ऊ
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 पट्ोलियम  मंत्री  के०  डी०  :  ञ्ौर  (a)  दिल्लो  प्रशासन  के  सिविल

 स ्  प्लाई  विभाग  द्वारा  2  एवं  3  1976  की  57  तरलਂ  पेट्रोलियम  गैस  के  डौलरों  की  जांच

 की  गई  है  ।  दैनिक  स्टाक  रजिस्टार  में  गलतियां  श्रौर  मूल्यों  ate  स्टाक  का  न  लिखा

 जैसी  श्रतियमिततांएं  12  डीलरों  के  मामलों  में  पाई  गई  थी  जिनके  विरुद्ध  भारत  रक्षा  कानून

 के  श्रन्तगंत  प्रथम  जांच  रिपोर्ट  दर्ज  की  गई  थी  ।  एक  मामले  में  एक  सिलैंडर  में  7  कि०ग्रा०

 गैस  कम  पाई  गई  है  ।  तेल  कम्पनियों  के  पास  उपलब्ध  सुचना  के  श्रनुसार  कम  गैस  भरे

 सिलैन्डरों  की  सप्लाई  के  लिए  श्रन्य  राज्यों  में  किसी  एल०  पो०  जी०  डीलर  को  गिरफ्तार

 नहीं  किया  गया  है  |

 श्री  श्रार०  के०  सिन्हा  :  समाचार  पत्रों  में  यह  समाचार  प्रकाशित  gat  है  कि

 जनता  को  दिये  गये  गैस  सिलंडरो  में  काफ़ी  कम  मात्रा  में  गैस  पाई  गई  है  ।  कार्यकारी  पाषंद

 श्री  श्रो०  पी०  बहल  ने  प्रेस  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  गस  सिलंडरों  को  जारी  किये  जाने  से  पहले

 सील  किया  क्योंकि एक  मामले  में  6  गैस  कम  पाई  गई  ।  णु  55  मामले  हुए

 मंत्री  महोदय  का  इस  कदाचार  को  रोकने  के  लिए  क्या  पग  उठाने  का  विचार  है  ?  हो

 सकता  है  कि  यह  कदाचार  बड़े  पैमाने  पर  चल  रहा  हो  |

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  ta  सिलेन्डरों  में  कम  गैत  भरो  जाती  इस  ्रोर  श्री  बहल  ने

 मारा  ध्यान  दिलवाया  है  att  यह  जानकारी  हमें  देश  के  कुछ  प्रन्य  भागों  से  प्राप्त  समाचारों

 से  भी  मिली  किन्तु  ऐसे  मामले  इतने  नहीं  है
 ।  जितने  बताये  गये  सरकार  इसे  रोकने

 के  तरीके  निकालने  की  कोशिश  कर  रही  है  ।  एक  तरोका  यह  है  कि  इन  सिलेन्डरों  को

 एसे  ढंग  से  सोल  कर  दिया  जाए  कि  जब  तक  सारी  गैस  खत्म  नहों  wy  तब  तक  इन्हें  कोई

 आओ  न  खोल  सके  ।  इस  तरोके  से  कम  गैस  भरने  के  मामलों  को  रोका  जा  सकता  है  ।

 श्री  श्रार०  के०  सिन्हा  :  एक  तरीका  यह  भी  है  कि  ऐसा  काम  करने  वालों  को  कड़ा

 दिया  ।  इस  पर  मंत्री  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्री  FoBo  मालवीय  हम  इस  प्रकार  के  गलत  कामों  को  रोकने  की  पुरी  कोशिश  कर

 रह ेहैं  ।  हम  इसके  प्रति  जागरुक  हैं  ।  कड़ी  कार्यवाही  की  जा  रही  मैं  मानता  हूं  कि  जब

 कभी  भी  ऐसा  कोई  मामला  ध्यान  में  ग्राये  तो  कड़ी  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  wiz  यह  की

 जा  रही  है  ।

 Shri  Ishaque  Sambhali:  In  North  Avenue,  a  general  complaint  is  that  the  gas
 ‘is  exhausted  as  soon  as  it  comes.  From  the  gas  cylinder  it  cannot  be  ascertainéd
 whether  it  contains  adequate  quantity  or  less  quantity  of  gas.  It  is  heartening
 to  note  that  the  Hon’ble  Mnister  has  stated  that  some  ways  and  nears  are  being

 ‘devised  to  stop  the  underfilling  of  gas  cylinders  some  punishment  is  being  con-

 ‘templated  for  those  who  indulge  in  this  practice,  Can’t  we  have  meters  fitted
 ‘in  the  gas  cylinders?  Honest  traders  will  have  no  objection  to  it.  Till  arrange-
 ment  to  this  effect  are  made,  Government  showed  have  the  gas  cylinders  issued

 by  the  companies  examined  from  time  to  time  without  any  information  to  the

 ‘Companies  concerned  so  that  this  large  scale  pilferage  could  be  stopped.
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 Shri  K.  Malaviya:  At  present  it  is  no:  possible  to  have  metres  fitted  in
 the  gas  cylinders  Cylinder  supplied  to  the  consumer  Arrangement  for  install

 irg  a  metér  thereon  cannot  be  made  However,  arrangements  are  being  con-

 templated  for  sealing  the  cylinders  in  such  a  way  that  after  the  gas  is  filled  in

 them,  nobody  may  ke  able  to  break  them  and  we  may  know  when  the  gas  is

 hausted  in  the  cylinder  We  have  nearly  solved  this  problem.  But  it  is  a  fact

 that  consumers  are  generally  supplied  under-filleq  cylinders.  We  keep  constant

 in  this watch  on  this  practice  and  from  the  persons  can  got  indulging

 practice  are  punished,  Government  are  fully  seized  of  this  problem  We

 would  certainly  provide  for  award.n  strikest  to  those  who  indulge

 in  this  malpractice

 डा०  एच०  पी०  शर्मा  :  यह  चोरी  बड़े  पैमाने  पर  हो  रही  है  ।  इसलिए  जब  तक  सील

 करने  का  तरीका  नहीं  भ्रपत।या  जाता  तब  तक  यह  श्रादेश  दिये  जाने  चाहिए  कि  इन  faarzet

 का  वजन  किया  जाये  ।

 श्र  Fo  डी०  सालवीय  :  हमने  fafarstt  att  wa  का  वजन  प्रत्येक  उपभोक्ता  को  बता

 faa  हैं
 |

 लेकिन  दिक्कत  यह  हूँ
 कि  यह  बुराई

 काफी  फेल  गई हें  |  हमें  झ्राशा
 है  कि  हम

 शीघ्र  हो  इसे  सील  करने  का  तरीका  निकाल  लेंगे  ate  फिर  यह  ब्राई  दूर  हो  जाये  ।

 थी  राजा  कलकर्णों  मेरी  री  के  | TAIT  वितरक  at  सिलिन्डर  भरने  में  कोई

 सम्बध  नहीं  है  यदि  सिलिन्डर  में  कम  गेस  ह  तो  इसका  कारण  शौधन  wast  में  जहां

 सिलिन्डर  भर  जात  ह  पयंवेक्षण  का  झ्भाप  हैं  क्या  माननीय  मंत्री  इस  सम्बव्ध  में  स्थिति

 स्पप्ट  करग  |

 श्री  Go  डी०  areata  जब  भी  सिलिन्डर  भर  जाते  है  उनकी  जांच  की  जाती

 वास्तव  में  वितरक  सिलिन्डर  को  श्रनोपचा  रिक  रुप  से  जल्दी  से  बदल  लेता  है  ale  यह  सिलित्डर

 अनी  पचा  रिक  रुप  से  किसी  को  द  दिया  जाता  है  wie  गस  कर  ली  जाती  है  ।  हम

 इस  बराई  का  पता  है  ग्रौर  इसे  काफी  हद  तक  दबा  दिया  गया  है  सरल  करने  का  तरीका

 दढ्ड  निकालने  के  बाद  यह  बराई  faret  खत्म  हो  जाएगी  |

 att  दिनेदा  जोरदार  कम  गेस  संप्लाई  करने  के  कलकत्ता  जसे  नगरों  म

 गेस  नहीं  मिलती  ।  उपभोक्ताओं  के
 प्राथ॑ना

 के  बाद  भी  10  या  13  fet  तक  उन्हें

 गैल  नहीं  मिलती  ।  बहुत  बड़े  सें सें  कवल  एक  वितरक  होता  है  भ्रोंर  कह  एक  समथ  से

 बहुत  से  उपभोक्ताश्रों  को  गैस  सप्लाई  नही  क्र  ana  |  तो  क्या  सरकार  जिला
 मुख्यालयों

 शौर  श्रघ-नगरीय  ि शरार  ग्रामीण क्षेत्र  में  गैस  सप्लाई  करने  पर  विचार  करेगी  क्योंकि  कोयला

 बहुत  मंहगा  हो  गया  है  श्रौर  जिला  मख्थ।लय  में  लोगों  को  कोयला  नहीं  मिलता  |

 श्री  ष्  डी०  मालबोय  :  एल०  अराई ०  गेस  का  उत्पादत  बहुत  कम  होता  है  यह  जितना

 अशोधित  तेल  हमें  मिलता  है  शरीर  हमारी  शोधनशालाग्ों  में  शोधित  होता  है  उसके  शभ्रनपात  में

 ही
 होता

 पश्चिम  बंगाल  में  एंल०  पी०  गैस  की  कमी  है  इसके  अलाव  सिलिन्डरों  की  भी

 कमी हैं  हाल  में  afeear a ने  भी  एल०  पी०  गेस  को  उत्पादन  ग्रारम्भ  किया है  और  हम  आशा
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 लाना

 करते  हैं  कि  एल०  पी०  गस  की  aye  सप्लाई  होने  के  करण  बंगाल  में  भी  दशा  सधरेगी  |

 हम  बम्बई  में  alt  wea  स्थानों  से  सिलेण्ड  '  मंगाने  की  कोशिश  कर  रहे  है  लेकिन  सिलेंडरों  का

 कलਂ  उत्पादन  पर्याप्त  नहीं  है

 औषध  फर्मो  का  विस्तार  एंव  उनके  द्वारा  wer  वस्तएं  बनाया  जाना

 *  203.  श्री  रानन  सन

 श्रीमती  पावती  कृष्णन

 क्या  रसायन  श्रौर  उवरक  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगें  कि

 (a)  विदेशी  तथा  भारतीय  ग्रोषध  निर्माता  कम्पनियों  द्वारा  विस्तार  श् र  प्रकार  की

 वस्तएं  बनाये  जानें  के  लिए  यदि  कोई  योजना  बनाई  गई  है  तो  वह  क्या  है
 ?

 उस  योजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या  ठोस  उपाय  किए  गए  है  ;
 श्रोर

 उक्त  योजना  के  बारे  सें  विदेशी  श्रौषध  कम्पनियों  की  क्या  प्रतिक्रिया

 TIT  उद्योग  के रसायन  ale  gate  उपमंत्री  श्री  ato  पी०  माँझी
 से

 (TT) :

 नियमित  att  संतुलित  विकास  लिए  अ्रोपध  एवं  भेषन  पर  समिति  को
 सिका  रिश्लों

 का  ध्यान  रखते  हुए  नई  अ्रषध  नीति  तैयार  की  जा  रही  इस  बीच  में  उत्प,दन

 कार्येक्रग  से  सम्बंधित  समिति  मुख्य  सिर्फा  यानि  (1)  समिति  द्वारा

 अनुसूचित  117  श्र:वश्यक
 सूभयो थ

 के के  उत्पादन  के  लिए  प्रावश्यक  प्रमुंज  श्रषधों  के
 चिन्हित

 करना  (ii)  सरकारी  aa  के  लिए  क्षेत्र  के  लिए  ak  क्षेत्र  सहित  सबके

 लिए  खल  उत्पादन  लिषयों  का
 निर्धारण  किया  जान/--ली  गई  है  त्र  Wine  ध्यन  म

 लायो  गयी  हैं  पूण  निति  की  घोषणा  बोने  पर  सरकार  कि  सभी  क्षेत्रों  से  श्रच्छी  प्रतिक्रिया  मिलने

 की  झ्राशा  है  |  1-4-75  से  50  प्रतिशत  से  श्रधिक  विदेशी  पंजी  वाली  कपनियों  के  22

 पन्नों  सहित  126  प्राथना  पत्र  प्राप्त  हए  है  ।

 डा०  रोनन  सन  ta.  लगता  है  कि  सरकार  उस  समिति  को  श्रौषध  alt  भेसज

 उद्योग  बहु-राष्ट्रीय  निगमों  को  gat  fan. <  में  लेने  सम्बन्धी  सिफारिश  नहीं  मानਂ  रही है
 |

 तो  क्या  इन  बहुराप्ट्रीय  निगमों  पर  कोई  दबाब  डाला  जा  रहा  है  क्योंकि ये  श्रभी  श्रधिक

 मूल्य  वाली  श्रोर  कम  वजन  वाली  arty  ही  बना  रहे  हैं  श्रौर  कूछ  विशेष  किस्म  का  TST

 कटिबंधीय  रोगों  के  लिए  आ्रोषधियां  तेयार  नहीं  कर  रहे  क्या  यह  इसलिए  किया  जा  रहा

 ताकि  a  निगम  कोढ़  wife  रोगों  के  लिए  marae  प्रौष  घधियों  का  उत्पादन  कर  सकें  ?

 रसायन  wie  sas  मंत्रों  (agt  पी०  सी०  :  माननीय  सदस्य  हाथी  समिति  के  सदस्य  थे  |

 हाथी  समिति  ने  इस  समस्या  का  श्रच्छा  विश्लेषण  किया  हैं  लेकिन  उपचारों  का  सुझाव  देते

 समय  उन्होने  बहुत  सी  बातों  को  मिल  fear  जिससे  we  भी  ज्यादा  गडबडी  पैदा  हो गई  ।  यह

 किसी  न्यायालय  ar  फैसला  नहीं  था  ।  यह  समिति  तो  हमारे  भावि  होने  के  लिए  नियुक्त
 की  गई

 थी  ।  श्रापने  प्रतिबेदन दे
 fear  हैं-ग्रौर  हम  उस  पर  कर  रहे  मंत्री  परिषद

 ने  इत-समिती  के  afaaaa  पर  विचार  करना  हैं  ?
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 जहां  तक  धवल  रोग  श्रौर  कोढ  का  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य  स्वयं

 दवाखानें में  जाकर  देख  सकते  हैं  कि  उन्होंने  इन  रोगों  का  इलाज  ढूंढ़  लिया  है  ।  मैं  स्वंय

 वहां  गया  था  ।  उन्होंने  श्््च्छी  प्रगति  की  है  ।  विदेशी  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  हमने  कार्यक्रम  बना

 लिया  हमने  तीन  सूचियां बनाई  हैं  ।  एक  सूची सबके  एक  केवल
 सरकारी

 क्षेत्र  के  लिये

 है  पर  एक  भारत  के  सरकारी  श्रौर  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  के  लिये  है  ।

 डा०  रासन  ay  इन  117  श्रावश्यक  श्रौषधों  में  से कितनी  विदेशी  कम्पनियां  बनाती

 हैं  wie  कितनी  भारतीय  कम्पनियां ?

 श्री  Trodto  यू  नागी  श्रौर  श्रायुवं दिक  भ्रौषधियों  के
 श्रलावा  बोरों  वेलकम  ने  कोढ़  के  लिये

 डी०  डी०एस०  नामक ए  क  श्रौषधि  बनाई  इन  श्रौषघियों
 में

 से
 43  गोलियां  ate  क  पसुल  हैं

 39  इंजेकशन  gate  35  प्रकीर्ण  हैं  ।  ये  भारतीय  र  सरकारी  क्षे
 त् को दा a त्न  न

 रही

 i!

 प्रश्नों  के लिखित  sar

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 भारत  की  यात्रा  करने  वाले  विदेशी  पर्यटकों  के  लिए

 योजनाएं

 *  284.  श्री
 fag:  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  1975

 are  की  गई  यात्रा  करोਂ  एज़  यू  जैसी  wear  योजनाएं  विदेशी  तथा

 भारतीय  पर्यटकों  के  लिये  ore  की  जायेंगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुहम्मद  sat  :  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 अशोधित  तेल  के  लिए  fags  कम्पनियों  के  साथ  करार

 *  291.  श्री  के०  सालना  :
 कया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ग्रशोधित  तेल  के  लिए  चालू  वर्ष  के  दौरान
 विदेशी  कम्पनियों के  साथ  कोई  करार

 किये  गये  हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  श्रशोधित  तेल  की  मावा  श्रौर  उस  के  मूल्य  aaa  मछ्य  रूप-रेखा  कया  है

 झ्र  विदेशी  कम्पनियों  के  नाम  कया  हैं  ?
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 1976  के  दौरान  अशोधित पेट्रेलियम  मंत्री  के०  डी०  ate  :

 तेल  के  के  लिए  निम्नलिखित  व्यवस्थाएं  की  गई  हैं
 a

 देश का  नाम  मिलियन  मी ०  टन  में  मात्रा

 eR

 साऊदी  अ्रेविया  1.1

 दराक

 a

 ऐसे  श्रायातों  के  लिए  इण्डियन  भ्र areca  कारपोरेशन  ने  इन  देशों  की  नेशनल  तेल  कम्पनियों  के  साथ

 समझौते किए  1975 के  WTATT  1976  के  दौरान  ईरान  से
 2  मिलियन मी  ०  टन  तंक  की  सप्लाई

 की  सम्भावना  है  |

 मद्रास  शोधनशाला  के  बारे  में  1976  के  दौरान  श्रशोधित  तेल  के  ग्रायात  की  श्रावश्यकताएं

 ईरान  से  ग्रशोधित  तेल  की  सप्लाई  के  लिए  उनके  दीघकालीन  समझौते  की  शर्तों  में  पूरी  की  जाती  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  शोधनशाला  की  श्ररेवियन  अशोधित  तेल  की  सप्लाई  एक्शन  के  साथ

 अशोधित  तेल  की  सप्लाई  समझौते  के  भ्रन्तगंत  पुरी  की  जाती  है  ।

 यह  स्वीकार्य  प्रथा  है  कि  विदेशी  देशों  से  खरीदे  हुए  तेलों  की  शत  न  बताई

 पेरिस  की  बठक  में  तेल  के  went  के  बारे  में  तेल  का  उत्पादन

 तथा  निर्यात  करने  वाले  देशों  का  निर्णय

 *  294.  श्री  राजा  कुलकर्णों  :
 क्या  aatfoara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  तेल  मूल्य  की

 दूहरी  पद्धति  के  प्रश्न  जिसका  तात्पप  नकद  ऋण  देने  तथा  उधार  तेल  देकर  सहायता  देने  के  बजाय

 विकासशील  देशों  को  मूल्यों  में  fra  देना  तेल  का  उत्पादन  तथा  निर्यात  करने  वाले  देशों  शर  तेल

 की  खपत  वाले  देशों  के  बीच  पेरिस  में  हुई  बैठक  में  लिए  गये  निर्णय  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 पेट्रोलियम  मंत्री  के०  डी०  सरकार  को  ऐसे  निर्णय  को  कोई  जानकारी  नहीं

 ferqeara  लोवर  लिमिटेड  के  fefeccietana  स्टाकिस्ट

 (qafaacar  TETHATT )

 *  295.  श्री  एम०  बनर्जी  :  कया  विधि  न्याय  श्र  कम्पनी  कायें  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे

 क्या  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  द्वारा  श्रपने  उत्पादों  के  मूल्य  में  वृद्धि  करने  के  लिये  केवल

 रिडिस्ट्रीडਂ  पूशन
 स्टाकिस्ट  नामक  विचौलिया  रखे  जाने

 के  बारे  में  सरकार  को  कई  शिकायतें  मिली  हैं  ;

 क्या  कम्पनी  ने  श्रपने  उत्पादों  को  निर्धा रित  विचौलियों  के  प्रति  रिक्त  किसी  geo व्यापारी

 को  ae  सप्लाई
 न

 किये  जाने  की  स्पष्ट  घोषणा  की  है  ;
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 क्या  व्यापारी  कम्पनी  के  गोदामों  से  aa  माल  उठाने  के  लिए  तैयार  ax

 यदि
 तो  इस  कम्पनी को  ऐसे  कदाचार  से  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कायं  वाही

 क्री

 विधि  न्याय  श्रोर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच०  श्रार०  सरकार  कम्पनी

 द्वारा  ग्रपनाये  गये  के  frat  करने  की  व्यवस्था  के  विरूद्ध  कूछ  शिकायतें

 आप्त  हुई

 तथा  :
 सरकार  को  निर्देशित  विषयों  की  बाबत  कोई  सुचना  नहीं  है

 ।

 कम्पनी  के  नियुक्त  करने  की  इसके

 शुकाधिकार  एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  श्रायोग  द्वारा  की  गई  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  जांच  का

 श्राघार  विषय  जिसने  कम्पनी  को  साथ  साथ  क्षेत्रीय  बन्धन  को  निबंधनकारी  व्यापार  aA

 को  यथापूर्व  जारी  रखने  से  रीकते  दिनांक  17-3-1976 को  एक  पारित  किया  था  ।

 कम्पनी  ने  झ्रायोग  के  आदेश  के  विरुद्ध  पी  दायर  कर  दी  एवं  wa  यह  मामला  सर्वीच्च  न्यायालय के

 समक्ष  अनिर्णीत  है

 सये  gory  म  स  विक्रेताओं  की  नियुक्ति

 *
 296.  राम  प्रकाश  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  इष्डन  गैस  वितरकों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  है  ;

 इस  समय  इन  वितरकों  की  संख्या  कितनी  है  ;  शौर

 युद्ध  में  शहीदों  की  fawarat,  हरिजनों  तथा
 बेरो  जगार  इंजिनियरों  की  संक्या  कितनी  है

 जिन्हें  नई  वितरण
 bs

 ray  he  अधीन  वर्ष  1975-76  के  दौरान  इण्डन  गैस  को  डीलरशिप qa
 दी  गई  हैँ

 ?

 पेट्रोलियम  मंत्री  के०  डी०  :  जी  हां  ।  सिलेंडरों  में  भरी  हुई  एल  पी  जी
 की  उपलब्धता  में  वृद्धि  होने  पर  पूरे  देश  में  इण्डन  गैस  वितरक  ws  सियों  की  संख्या  बढाने  का  प्रस्ताव

 31-3-76  तक  सारे  देश  में  367  इण्डन  वितरक  थे  ।

 1975-76  के  दौरान  are  हुई  इण्डन  वितरक

 जेंसियां
 इस  प्रकार

 रक्षा  श्रेणियां  (qa  विधवाओं  सहित  )  40

 अनुसुचित  जाति/श्रवुसुचित  जनजाति  8
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 श्रम  विधि  व्यवसाधियों  के  सम्मेलन  में  दिये  सुझाव

 *
 297.  श्री  वसन्त  साठे  :  क्या  न्याय  शर  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  1976  में  नागपुर  में  हुए  श्रम  विधि  व्यवसायियों  के  सम्मेलन  में  सरकार  को

 कुछ  सुझाव  दिये  गये  थे  ;  ak

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच०  झ्ार०  :  जी  हां  ।  acd

 सरकार  को  नागपुर  में  1976  में  कि  1976  हुए  विदर्भ  के

 श्रम  कानून  बकीलों  के  सम्मेलन  में  पारित  किए  संकल्प  की  एक  प्रति

 महाराष्ट्र  सरकार  से  प्राप्त हुई  सम्मेलन में  पारित  सकल्प

 में  अ्रधिवक्ता  1961  की  धारा  30  को  लागू  करने  शर

 औद्योगिक  विवाद  धारा  36  (4)  का  प्रौर  अन्य

 अधिनियमों  का  संशोधन  करने  की  बात  कही  गई  है  ।

 इस  विषय  में  सरकार  ने  कोई  निणंय  नहीं  किया  है
 ।

 Backwarg  area  from  Railway’s  Point  of  view

 *298.  Shri  Chiranjib  Jha:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased:  to.  state  the:

 Hist  of  backward  areas  in  the  country  in  order  of  their  backwardness  from  the

 point  of  view  of  railway  facilities?

 The  Deputy  Minister  in  the  Miinistry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):

 The  Ministry  of  Railways  are  guided  primarily  by  the  judgement  of  the  res-

 pective  State  Governments  in  this  regard.  No  such  list  of  the  regions  consider-

 ed  as  backward  for  railways  is  maintained  by  this  Ministry,  as  proposals  for

 the  development  of  backward  areas  are  considered  as  and  when  recommended  by

 the  State  Governments.  The  project  are  taken  up  for  the  development  of  back-

 ward  areas  if  it  is  found  that  the  area  is  not  well  served  by  the  Railways  and

 the  provision  of  a  railway  line  will  lead  to  its  economic  development,

 गुजरात  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल्स  लिमिटेड  का  विस्तार

 *  209.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  रसायन  श्रौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  गुजरात  BileagTa  एण्ड  के  मिकल्स  लिमिटेड  मे  विस्तार  ale  विविधीकरण

 के  लिये  श्रावेदन किया  है  ;

 क्या  इसकी  स्वीकृती दे  दी  गई  है  ;  भर

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  मूख्य  बातें  कया  हैं  ?

 oa \  से  {xr\ रसायन  श्रौर  उर्वरक  मंत्री  पी०  Ato  :(  (yy  :  मैससे  गुजरात  राज्य

 कम्पनी  लि ०  को  निम्नलिखत  भ्रतिरिक्त  उवंरक  क्षमताएं  स्थापित  करने की  स्वीकृति  दी  गई  है

 श्रमोनिया  प्रतिवर्ष  445,500  मी

 5.28,  000  मी  0.0 यूरिया
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 ी  a  a

 संयंत्र जो  गुजरात  में  बड़ौच  जिला  में  स्थापित  किया  जाना  है  वहू  संभरण  सामग्री  के  रुप  में  इं  धन

 पर  झाधा  रित  होगा  श्रौर  उस  पर  लग  भग  225  रुपये  की  लागत  की
 सं  भावना  है

 रेलवे  को  श्राय  बढ़ाने  के  उपाय

 *  300.  श्री  हरी  fags  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  30  1976 को  हुए  सम्मेलन  में  सरकार ने  रेलवे  के  सभी  जोनों  के

 sacral
 से  कहा

 था  कि
 वे  रेलवे

 की
 ara  बढ़ाने के  लिए  उपाय  करें  ;  ate

 यदि  तो  महा-प्रबन्धकों  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुझाव  दिये  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुहमम्द  शफी
 जी

 सम्मेलन  30  जूलाई
 11976  को  हुआ  था  न  कि  30  1976  को  ।

 इस  बात  पर  सवसम्मति  थी  कि  सेवा  स्तर  में  सुधार  करके  श्र  अधिक  या

 पित  किया  जाये  ।

 रेलवे  में  कोयला  श्रोर  राख  की  ses  का  काम

 *
 301.  श्री  रामावतार  arent:  क्या  रल  मंवी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  में  कोयला  राख
 की

 ढ़  लाई  का  काम  ठेके  के  श्रमिकों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  रेलवे  के  विभिन्न  केन्द्रों  पर
 ठें  केदारों  द्वारा  ऐसे  श्रमिकों  को  किस  दर  पर  मजूरी

 at  जाती है  ;

 क्या
 ढे

 केदार
 उनकी  न्यूनतम  मजूरी  श्रघिनियम  के  श्रनुसार  मजूरी  नहीं  दे  रहे है  ;  और

 यदि  तो
 इस  मामले  में  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  :  जी
 यह  कार्य  रेलों  द्वारा  विभागीय  रूप

 से  ah  वास्तविक
 कार्य  कारों

 की  श्रमिक  सहकारी  समितियों  द्वारा  भी  किया  जाता  है  ।

 ठेकों  के  अनुसार  ठेकेदारों  को  श्रपने  कमेचारियों  को  उस  दर  से  भुगतान  करना  mri fare

 है
 जो  दर  झास-पास  के  क्षेत्रों  में  वैसे  ही  काम  के  लिए  स्थानीय  सिविल  प्राधिकारियों  द्वारा  नियत  की

 गयी  हो  ।

 और  (3)  :
 रेलों  पर  कोयला  ate  राख  AeAATS  का  काम  न्यूनतम  मजदूरी

 करे  श्रन्तगंत  नही  श्राता  है  इस  श्रघिनियम  के  भ्रन्तर्गत  मजदूरी  भुगतान  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संपंत्रों  के  लिए  स्वीकृति

 '*302.  Mt  शकर राव  सावन्त £  क्या  रसायन  शोर  उबेरक
 मंत्री  ag  बताने  की  करेंगे

 (*)  किन  उं रक  संयंत्रों  को  aa  तक  स्वीकृति  प्रदान  की  गई
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 (@)  प्रत्येक  की  स्थापना  किन-किन  स्थानों  पर  की  प्रत्येक  की  क्षमता  कितनी  हीगीं

 तथा  प्रत्येक  पर  कितना  का  भ्रनमान  है
 ;

 (7)
 पसार  का  कह  आहत  होगा  सभा

 गत

 बुर  होता

 :

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  पी०  सी०  av)  :
 से  :

 कार्यान्वयन  जा  रहीं

 TASTATAT  के  वारें में  वांछित  विवरण  देते  हुए  एक  विवरण  पत्र  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  जाता

 [aeqrert  स  रखा  tat
 ।

 देखिए  संख्या  एल०  ठी  -11314/ 76]

 इण्डियन  sta  एण्ड  कार्मित्यटिफल्स  लिमिटेड  द्वारा  सारणीबद्ध

 मर्दों का  वितरण

 2064.  श्री  नानुभाई  एन०  पटेल
 :

 रसायन  श्र  उर  रक  मंत्री  की  करा  करेंगे

 फि

 क्या  इंडियन  ड्रण्स  एण्ड  फार्मेस्यूटिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  सारणीबद्ध  मदों  के

 वितरण  पर  भी  अ्रायात  व्यापार  निंध॑त्रण  नोति  लाग  होती है  जिसमें  स्वदेशी  उत्पादन  को  मिला ने

 की  अनमति  नहीं  है

 क्या  इंडियन  हर. ञ  एण्ड  फार्मस्यूटिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  सप्लाई  की  गई  श्रायातित

 औषधियों  wiz  देश  में  निर्मित  श्रौषधियों  के  लिए  उसे  म्रकगप्रता  लाभ-रखा  रखना  जरूरी

 wiz नहीं  है

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  मामलों  में  argo  पी०  एलं०  का  देश  में  निमित

 अषधियों  का  पादनਂ  लक्ष्यों  से  कम  रह  ग्रौर  प्रौषधियों  का  अधिक  ग्रायात  करना  पड़ा

 तथा  इसके  लक्ष्य  क्या  हैं
 ?

 रसायन  शर  उदबरक  मंत्री  पी०  Ato  ४  at  १रणीबद्ध  मर्दों

 का  वितरण  समय  समय  पर  लाग  स्रायात  व्यापार  नियंत्रण  नीति  के  अनुपार  किया  जाता

 विद्यमानਂ  नीति  के  श्रनसार  सारणीबद्ध  सूची के  11  श्रौषघध  मर्दों  के  लिये  वास्तविक  rarer at

 को  झाई०  डी०  पी०  एल०  के  ऊपर  शिलीज  arta  प्रवर्तित  करने  वाले  ग्रधिकारियों  द्वारा

 दिये  जाते  हैं  ।  यहं  सरकारी  एजेन्सी  न  केवल  get  उत्पादन  का  परन्तु  aiarfad  माल  का

 भी  वितरण  करती  है  ।  ग्रायात  का  प्रबन्ध  केवल  तभी  किया  है  जब  स्वदेशी  उत्पादन

 पर्याप्त  नहीं  होता  ।  इनका  प्रबन्ध  स्टेट  कंमीकल्स  एण्ड  फार्मास्यूटीकल्स  रपोरेशनਂ  श्राफ

 oftear  द्वारा  किया  जाता  है  श्रौर  ये  प्रवर्तित  करने  वाले  प्रधिका  रियों  के  श्लीज  meat  पर

 वितरण  हेतु  श्राई०  डी०  पी०  एल०  को  सौंपे  जाते  हैं  ।

 झ्राई०  डी०  पी०  रेंज
 में प्राने वाली

 वाली  11  मदों में  से  5  मदों  वर्तमात

 उपलब्धि  पर्याप्त  है  ।  बाकी  मदों  के  लिए  स्वदेशी  उत्पादन  में  मांग  की
 ata

 में  कमी  होने
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 भाद्र  9,  1898  (xt)  लिखित  उत्तर

 ae.  प्रायात  से  पूरा  किया  जाता  है  ।  इन  छ: : मदों  के  srarfia  मूल्य
 aie  स्वदेशी

 मूल्य  जो  दोनों  बी०  आई ०  सो०  पी०  द्वारा  निर्धारित  किये  जाते  हैं  ;  के  श्रौसतन  के  आधार  पर

 पुल्ड॒  मूल्यों  को  निर्धारण  किया
 जाता  है  ।  यदि  Biatfad  मात्रा  या  स्वदेशी  भातरा  में  कुछ

 परिवत॑न  के  कारण  इनमें  कोई  कमी  होती  है  तो  ऐसे  श्रविशेष  या  कमी  को  दात

 वाले  ag  में  समायोजित  feat  जाता  है  1974-75  ्नौर  1975-76  की  अवधि  के  लिए

 समस्त  पुल  क्रिया  में अराई ०  डी०  पी०  एल०  ने  29  लाख  रुपये  की  कमी  सुचना  दी  हैं  ।

 जिन  अ्रौषध  के  उत्पादन  में  कमी  हुई  थी  श्रौर  जिनका  अधिक  करना

 पड़ा  था  उनका  विंवरण  संलग्न  विवरण  पत्र  में  गया  [arate  में  रखा

 देखिए
 संख्या  एल०  Zto—  11315/76]  |

 भारतीय  क्षेत्र  में  को  को  बताने  की

 2065.  श्री  भालजीभाई  रावजीभाई  परमार  :  क्या  रसायन  mre  उर्वरक  मंत्री  यहं  बताने

 की  कपा  करेंगे कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  कितनी  भारतीय  अषध  कम्पनियों  देंशीਂ  प्रायातित  ate

 सारणीबद्ध  कंच्चे  माल  से  फार्मूलेशन बनाने  की  ग्रनुमति  दी  गई  है ग्र  ae  orale  किस

 प्राधार  परदी  गई  हैँ  ;

 इसी  श्रवधि  में  कितनी  कम्पनियों  को  देशी/ग्रियातित॑/सारंगीबंद्ध  कच्चे  माल  से

 फार्मूलेगन  बनाने  की  श्रतुमति  नहीं  दी  गई  ate  अ्रनमति  नदिये  जाने  के  क्या  श्राधार  हैं  ;

 श्रौर

 विशेषतः  ऐसे  अवसर  पर  जँबकिं  विदेशी  कम्पनियां  बिना  श्रौद्योगिक  ग्रनुमति
 के  बड़ी  संख्या  में  फार्मूलेशन  बना  रही  भारतीय  कम्पनियों  का  विस्तार  एवं  विकास  होने
 देने  के  लिएं  सरकार  अपनी  नीतिं  को  किस  प्रकार  इसकें  maa  बतायेगी  ?

 रसायन  AT  ह... उबरक  मंत्री  (at  पी०  eto  s  और  ॥  31  1976
 को  समाप्त  होने  वाले  3  वर्षों  के  दौरान  24  भारतीय  कम्पनियों  देशीय/्रायायतित/
 सारणीबद्ध  कच्चे  माल  पर  श्राघारित  श्रौषघ  सूत्रयोगो  के  निर्माण  के  लिये  आशय  पत्र  प्रौद्योगिक
 लाइसेंस  प्रदानकिये  मये  हैं  इन  मामलों  को  सूत्रयोगों  की  श्रावश्यंकता  कच्चे  माल  के  लिए
 विदेशी  मुद्रा  की  भी  कम्पनी  के  पास  वर्तमान  उत्पादन  सुविधारयं  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  लाइसेंसिंग  सर्भितिਂ  कीਂ  स्वीकूंति  पर  निपटाया  गया  है  ।  उसी  ग्रंवंधि के  दौरान

 सुतरयोगी  के  उत्पादन  के  लिए  19  भारतीय  कम्पनियों  के  alqeq  पत्नों  को  लाइसेंसिंग  समिति
 द्वारा  रद  किया  गया  था  क्योंकि  वे  स्वीकृति  की  शर्तों  को  पुरा  नहीं कर  पाये  थे
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 (Saka)

 इस  समय  अपनाई  जा  रहो  watt  पद्धति  के  श्रतुसार  विदेशों  कम्पनियों  को

 प्रपूंज  aia  के  उत्पादन  से  सम्बद्ध  किये  बिना  नयों  सूब्रयोग  क्षमता  नहीं  दीं  जा  रही  है  ।

 जहां  तक  भारतोय  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  एक  उदार  नोति  जा  रहो है  ate  यदि  शंपुज
 bas

 औषध  शौर  सृत्रयोग  उत्पादन  में  उनका  श्ौसत  1:10  है  तो  उनको  sqm
 के

 उत्पादन  से  सम्बद्ध  कपि  बिना  सुत्रयोगों  के  उत्तादन  को  अतुमति  दो  जा  रहो  हैं  ।

 ह... [18 - ह  Ata  में  रेल  लाइनों  का  निर्माण

 2066.  श्री  वाई०  ईश्वर  Bs  क्या  रल मं  at  जट NS  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 ate  प्रदेश  में  ऐसी  रेल  लाइनें  कौन-कौन  सी  हैं  जो  निर्माण  के  भिन्न  चरणों

 में  हैं  ;

 उनके  पुरा  किये  जाने  की  निर्धारित  तारीखें  क्या  हैं  ;  तौर

 क्या  चालू  वर्ष
 के

 दौरान  इन  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  ar  गई

 ह ै?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (att  बूटा  faa)  !  श्र  बोबीतगर  से  नलगौंडा  तक

 का  (74  कि०  भाग  का  निर्माण  प्रह्तावित  बोबीनंगरान्तरकुडि  लाइन  के  एक  भाग  के

 रूप  में  प्रथम  चरण  में  प्रारम्भ  किया  गया  है  ।  इस  पारियोजना  के  1980  तक  पूरा

 हो  जाने  की  ताशा  है  बशत  समय  पर  समुचित  धन  उपलब्ध  होता  रहे  ।

 विभिन्न  परियोजनाओं  के  लिए  निधि  का  श्रावंटन  किया  जाता  जो  कुल  मिला

 कर  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  पर  निरभर  करता  है  ।

 डीजल  तथा  स्टीम  के  लिए

 लागत  विदलेषण

 2067.  श्री  नारायण  चन्द  क्या
 रेल  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 are
 मीटर  गेज  बौर  नरों  गेज  पर  किलो  मोटर  दूरी  सहित  ऐसे

 कौन से  रेल  ant  हैं  जिनका  ag  हों  चुका  है  waar  किया  जा  रहा  हैं  ;

 उक्त  रेल  मार्गों  का  विद्युतीकरण  किस
 तारोख  तक  पुरा  हो  जाने  को  सम्भावना

 है  ;  ar

 माल  तथा  यात्री  यातायात  के  अ्नगनपम्रनग  नया  ल ग ray  tal  at  प्रति

 सैकड़ा क्लोमीटर  डोजल  तथा  स्टोम  रेलमार्गों  के  लिए  तननात्मक
 लागत  विशेषण

 कया  हैं  ?
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 अ्रगस्त  31,  1976  लिखित  उत्तर

 एक  विवरण  संलग्न  है  । रेख  संत्रालय  में  उपमंत्री  टा  से

 favataa  में
 रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०-11316/ 176]  |

 नौपाड़ा-गुनपुर  छोटी  रेल  लाइन  के  सुधार  के  लिए

 जना  में  धनराशि

 2068.  श्री  गिरिघर  गोमागों  क्या  रेख  मंत्रों  वह  बताने  की  कृपा  वरेंगे

 दक्षिण-मध्य  रेलवे  को  नोपाड़ा-पुनुपुर  छोटी  रेल  लाइन  के  सुधार  के  लिए

 mar  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योज  ना  में  कितनी  धन-राशि  रखी  है  ;

 फितनी  राशि  खर्चे  की  जा  चुकी  है  ate  wig  पूरा  करने  के  लिये  वर्ष  1976-77

 के  लिए  कितनी  राशि  रखी  गई  है  ;  तौर

 अब  तक
 क्या  प्रगति  हुई  है  शौर  रेन  लाइन  शआर  रेल  स्टेशनों  के  सुधार  के

 कया  प्रस्ताव  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  gat  tag)  )  :  18.09  लाख  रुपये  ।

 1976  तक  4,22  लाख  रुपये  को  राशि  खर्च  कीं  जा  चुकी  है
 1976-77  में  12  लाख  रुपये  की  राशि  की  व्यवस्था  को  गयो  है  ale  शेष  राशि  को  व्यवस्था

 चालू  योजना  अवधि  में  कर  जायेगी  |

 33.8  fo  ato  दूरी  में  पर्टारियों  के  नवीकरण  का  काम  पुरा  कर  लिया  गया

 है  HIT  56.0  किं०  मी०  दूरी  में  स्लीपरों  के  नवीकरण  का  कार्य  चल  रहा  है  |

 आशा  है  यहं  are  1977-78  में  पूरा  हो  जायेगा  पत्थर  की  गिट्टी  बिछाने  की  भी  व्यवस्था

 की  गयी  है  भ्ौर  काय  चल  रहा
 है

 ।  इस  लाइन  के  स्टेशनों  पर  पहले  से  उपलब्ध  सुविधाओ
 को  वर्तमान  यातायात  के  लिए  पर्याप्त  समझा  war  है  ।

 Installation  of  Sets  in  Trains  and  at  Railway  Stations

 2069,  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Railwa  ys  be  please  to
 state:

 in  some  important
 (a)  whether  arrangements  for  showing  television  programmes  to  passen  gers

 passenger  trains;
 passenger  trains  have  been  made  and  if  so,  the  names  of  such

 (b)  the  names  of  other  passenger  trains  for  which  provision.  has  been  made
 for  showing  television  programme  in  future  and  the  time  by  which  this  work
 is  to  be  completed;  and

 दि
 (c)  whether  there  is  a  proposal  to  install  T.  seus  at  big  railway  stations

 falling  in  the  range  of  T.V.  Centres?

 c.
 उ
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):
 (a)  and  (b).  Trial  closed  circuit  television  installation  has  been  made  in  Tamil

 Nadu  Express  train  runing  between  Madras  and  New  Delhi.  On  the  results  of
 this  trial,  decision  with  regard  to  permanency  of  the  installation  as  well  as  its
 extension  to  other  passenger  trains  shall  be  taken.

 (c)  Closed  circuit  television  has  been  installed  at  some  stations  primarily  for

 displaying  audio-visual  information  regarding  arrival  and  departure  of  trains.

 and  social  education  to  passengers.

 New  Distributors  appointed  by  I.0.C.

 2070.  Shri  6.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Petroleum  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  new  distributors  have  been  appointed  by  the  Indian  Cor-

 poration  in  the  country  after  October,  1975;

 (b)  if  so,  the  number  of  distributors  functioning  in  Madhya  Pradesh;

 (c)  the  percentage  of  their  share  of  the  sale  of  oil;  and

 (d)  the  names  of  other  companies  dealing  in  oil  there?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleam  (Shri  Z.  R.  Aansari):  (a)

 Yes,  Sir.

 (b)  402  as  on  31-7-1976.

 (c)  IOC’s  share  in  the  sales  of  Motor  Spirit,  HSD,  Light  Diesel  Oil  and

 Kerosene  oil  in  Madhya  Pradesh  is  about  38  per  cent,  66  per  cent,  68  per  cent

 and  69  per  cent  respectively.

 (d)  Hindustan  Petroleum  Corporation,  Bharat  Refineries  Limited,  Caltex

 (India)  Limited  and  Indo-Burma  Petroleum  Company  Limited  are  also  market-

 ing  their  products  in  Madhya  Pradesh.

 पाँचवीं  योजना  में  महाराष्ट्र  के  मराठवाड़ा  तथा  विदर्भ

 क्षेत्रों  में  नई  रेल  लाद  ै  का  शामिल  न  किया  जाना

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि : 2071.  श्री  सब बि  दण्डवत  :

 ु
 (  कया  यह  सच  है  कि  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सदा

 राष्ट्र  के

 बाड़ा  तथा  faa  क्षेत्रों  से  प्रस्तावित  नई  रेल  लाइन  शामिले  त  किये  जाने  सम्भावना है
 |

 ग्रौर

 (a)  यदि  ती  क्या  इससे  क्ष तीपें  प्रसंतुलन  ait  अधिक  नहीं  बड़ेगा  ?

 रे  Paee Ka : fe i में  gata  zt  aa)  (  wit  इन  क्षेत्रों  में  निम्नलिखित

 नये  रेल  सॉश्य्कों  का  निर्माण  काय
 जारी

 है  =

 लम्बाई  लागत

 कि०  मी०  में  करोड़  रुपयों
 में

 76.0  5.29 (1)  वानी-पनाकां  बडी  =  सम्पर्क  )

 12  75 (1)  दीवा-बैसिन  बड़ी  लाइन  रेल  सम्पक  42.0
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 लिखित  उत्तर भाद्र  9,  1898

 ad ata  संसधनों  के  sata  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भर  fae  नये

 रेल  at tat  का  निर्माण  काय  शुरू  करना  सम्भव  नहीं  हो  सकेगा  ।

 तमिलनाड  में  हितीय  श्रेणी  मजिस्ट्रेटों  का  काडर

 2072.  श्री  एस०  ए०  तरुगनन्तम--क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  प्रह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि ॥

 2:  =
 (  ४६  }  क्या  भूतपूर्व  तमिलनाडू  सरकार  ba  तमिलनाडु  उच्च  न्यायालय  की  अ  प्रस्ताव

 स्वीकार  कर  लिया  था  कि  द्वितीय  श्रेणी  मा स्टेटों  के  स्हाडर  को  प्रथम  श्रेणी  मजिस्ट्रेटों  फे

 काडर  के  रूप  में  प्रोन्नत  कर  feat  जाए  ate  उसे  जिला  मुंसिफ  के  काडर  के  साथ  मिला  दिया

 जा  ौर

 यदि  at,  तो  set  प्रस्राव  wa  दिया  जाएगा  ?

 न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच०  श्रार०  :  जी  हों  ॥

 तनिलनाड  सरकार  उन  सिद्धान्तों  जिन  पर  दो  पदों  एकीकरण
 किया

 जाना है  ,  मद्रास  उच्च  न्याधालय  की  सिफारिश  की  प्रतीक्षा  कर  रही

 दरभंगा  में  रेल  यात्रियों  का  रोका  जाना

 2073.  श्री  भोगे"द्र  झा  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कर्पा  करेगे  कि  :

 (%)  रेलवे  के  समस्तीपुर-जिले  में  दरभंगा  फर  रेलवे  पुलिस  के

 कार्यालय  के  सामने  21  1976  को  लगभग  एक  सौ  यात्री  रोक  fares  गये  थे  ;

 rq)  इसकें  तथ्य  क्या  हैं  ;

 क्या  उनमें  पे  प्रत्येक  यात्री  से  13  से  15  रुपये  तंक  बिना  रसीद  दिये  fed  गये
 श्रौर  कया  रेलवे  पुलिस  eet ,  aaa  कौ  इस  बारें  में  कोई  aralaaa  दिये

 हैं  ;  यर

 यदि  तो  उनਂ  क्या  कार्यवाही  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालथ
 में  उपमंत्री  ‘ait  fag)  :  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  wear  ।
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 लि

 मीरज
 में  मजिस्ट्रेट  द्वारा  रेल  सुरक्षा  दल  के  frags  टिप्पणियाँ

 2074.  श्री  भाऊ  साहेब  धामनकर  :
 क्या  ay  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  दक्षिण  मध्य  रेलवे  में  HITS  स्थित  रेल  सम्पत्ति  से  संबंधित  मामले  में  हाल  हीਂ  में

 पब्लिक  मजिस्ट्रेट  द्वारा  दिये  गये  में  न्यायालय  ने  रेल  सुरक्षा  बल  के  विरुद्ध  ऐसी  टिप्पणीਂ  कीः  है

 कि  रेल  सुरक्षा  बल  और  सम्बद्ध  प्रभियुक्त  ने  franz  रेल  सम्पत्ति  लूटी  है  ;

 यंदि  तो  उसके  तथ्य कया  हैं  ;  श्रौर

 दोषी  कमंचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  सिह  )  से  7  1974  को  रेलवे  सुरक्षा

 के  एक  रक्षक  जब  ag  मिरज  में  विशेष  श्रपराध  निरोधक  ड्यूटीਂ  पर  तै  नात  7  श्रौरतों  को

 as  से  चुराई  गयी  रेलवे  सामग्रो ले  जाते  हुए  गिरफ्तार  किया  ।  जब  वह  श्रपराधियों  को  रेलवे

 दल  के  कार्यालय  में  ले  जा  रहा  था  त्र  रेलवे  को  चुराई  हुई  वस्तुएं  प्राप्त  करने  बाले  एक  व्यक्ति

 ने  उसे  रास्ते  में  रोका  ्रोर  गिरफ्तार  किये  गये  भ्रभियुक्तों  को  छुड़ा  लिया  ।  पुलिस  ने  भारतीय  दए

 दण्ड  संहिता  की  धारा  353/225  त्रौर  224/44  के  mela  एक  मामला  दर्ज  कर  लिया  है  श्रौर  साथ  ही

 रेल  सम्पत्ति  प्रधिनियम  1966  के  अन्तगंत  मामले  को  जांच  को  गयी  मिरज

 के  जुडिशियल  मजिस्ट्रेट  के  समक्ष  दोनों  मामलों  में  मुकदमा  चलाया  गया  ।  न्यायालय  ने  मुकदमे

 की  कोई  कहानी  पर  विश्वास  नहीं  किया  श्रौर  दल  के  कुछ  सदस्यों  की  निन्दा  की  ale  प्रभियुक्त  छोड़

 दिए  गए  ।

 दल  के  जिन  सदस्यों  को  न्यायालय  ने  निन्दा  की  थो  उत  सभी  सदस्यों  के
 विरुद्ध

 विभागीय

 की  जा  रही  है  ।

 Booking  of  Handloom  Cloth  from  Cannanore  and  Erode  Stations

 2075,  Shri.  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 -ttate:

 (a)  whether  in  1974-75  some  bales  of  handloom  cloth  booked  from  Cannanore
 and  Erode  stations  on  Southern  Railway  reached  New  Delhi  Railway  Station
 intact  but  later  on  were  shown  as  missing  with  the  result  that  Railway  has  to  pay

 .a  large  sum  as  compensation  therefor;

 (b)  whether  some  parcel  clerks  were  suspended  in  this  connection;

 (c)  whether  investigation  in  the  matter  has  not  yet  been  completed  but  the

 clercks  have  been  reinstated;  and

 (d)  if  so,  when  will  the  ‘investigation  be  completed?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):
 *  (8)  Some  bales  vf  handloom  cloth  booked  from  Cannanore  and  Erode  stations

 ‘to  New  Delhi  were  reported  missing  at  New  Delhi  during  the  year  1974-75.  So

 far  Rs.  29,332/-:have  paid  by  way  of  compensation  in  8  claims  cases,
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 (b)  to  (6).  The  Chief  Parcel  Clerk,  New  Delhi  station,  was  placeqd  underਂ
 suspension  for  not  exercising  proper  sUpervision  over  the  functioning  of  parcel’
 office,  New  Delhi.  Later  on,  his  suspension  was  revoked  or  consideration:
 that  staff  responsibility  should  be  fixed  after  making  proper  enquiries.  Detailed:

 enquiries  are  in  progress  to  fix  responsibility  for  the  bales  reported  missing  and

 to  take  departmental  action  against  the  actual  defulters.  Northern  Railway  Ad-

 ministration  has  been  asked  to  complete  enquiry  expeditiously.

 वाणिज्यिक  कानूनों  में  संशोधन

 2076.  श्री  बालकृष्ण  कया  न्याय  ale  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  उन  वर्तमान  वाणिज्यिक  कानूनों  में  कोई  संशोधन  करने  पर  विचार

 कर  रही  है  जो  प्रधान  मंत्री  द्वारा  घोषित  राष्ट्रीय  श्राथिक  कार्यक्रम  में  समाविष्ट  श्रधिक

 राष्ट्रीय  संशोधनों  का  श्रधिकतम  उपयोग  तथा  वितरण  न्याय  के  मार्ग  में  बाधक  हैं  ;

 (a)  यदि
 ती  संशोधन के  लिए  कौन-कौन  से  कानून  लिए  गये  हैं

 ;  शौर

 यह  कार्य  कब  TH  पुरा  हो  जाएगा
 ?

 न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  डा०  वी०  ए०  सय्यद  ::

 इस  समय इस  मंत्रालय  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 att  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 गोलचा  प्रापर्टी  लिसिटड

 2077.  श्री  श्रार०  एन०  बर्मन
 :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  fa  :

 क्या  परिसमाप्त  की  जा  रही  गोलचा  प्रापर्टीज  )  लिमिटेड  के  मालिक

 ae  राशि  जमा  कराने  में  न्यायालय के  का  पालन  नहीं  कर  सके  जो  भ्रपने  लेनदारों  के

 मालिकों  के  दायित्वों  का  परिसमापन  करने  की  योजना  के  श्रावश्यक  झंग  के  रूप  में  तय  की  गई  थी

 यदि  तो  क्या
 यह  योजना  श्रसफल हो  गई  है  ;

 इस  नई  परिस्थिति  में  सरकार  का  विचार  छोटे  लेनदारों  की  शेष  दो  किस्तों

 भुगतान  करने  का  है  ;  प्रौर

 यदि  तो  इसे कब  तक  क्रियान्वित किया  जाएगा  ?
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 न्याय  ale  कम्प॑  गी
 का

 "
 संत्राल्  में  उपमंत्री  बदलते च्»  :  राजस्थान

 उच्च  न्यायालय  कम्पनी  के  भावी  प्रबन्ध  की  को  स्वीकति  प्रदान  करते  an  feat

 fe  योजना  में  यथा  अभिसंविदित  रकम  के  भमतान  कर  देने  के  फश्चात  शासकीय  aaa  का  प्राधिकार

 समाप्त  हो  तथा  गोल्चा  दिल्ली  तथा  इसके  अवन  के  सिवाय  इस  व्यापार  प्रबन्ध

 उनके  शासकीय  समापक  को  रकम  जमा  कर  देने  पर  यथा  शीघ्र  निदेशकों  को  सौंप  fear

 तथा  कि  वह  जमानत  जो  शासकीय  समापक  द्वारा  सर्वोच्च  न्यायालय  के  मामले  में  दी  जा  चुकी  उक्त

 न्यायालय  द्वारा  पारित  किये  जाने  वालें  किसी  अन्तिम  श्रादेश  aaa  निर्देशनों  के  पालनाथ  यथापुर्वे

 लाग  तथा  क्रि  गोल्चा  सिनेमा  दिल्ली  के  सिनेमा  te  का  अधिकार  तथा  उसके  व्यापार  का  प्रबन्ध

 ऊपर  कथित  जमानत  से  मुक्त  हो  जाने  श्रयवा  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  अपील  का  निर्णय  हो

 तक  शासकीय  समापक  के  अ्रधिकार  में  रहेगा  ।

 कम्पनी  के  निदेशकों  ने  इस  दशा  से  पीड़ित  होने  से  एक  श्रपील  दायर  कर  दी  है

 जो  राजस्थान  उच्च  न्यायालय  क्री  एक  प्रभाग  बेंच  के  समक्ष  अनिर्णीत  है  ।

 तथा  सरकार  के  लाभांश  देने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  क्योंकि  शासकीय

 समापक  न्यायालय  के  श्रादेशान्तगंत  कम्पनी  की  परिसम्पत्तियों  में  से  भुगतान  करने  पड़ते  हैं

 लघ  उद्योग  क्षेत्र  ट्वारा  बल्क  aire terat  का  निर्माण

 2078.  श्री  अजन  सेठी  :  क्या  रसायन  शर  sata  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 का  ब्यौरा देश  में  लघू  उद्योग  क्षेत्र  द्वारा  बनाई  जा  रही  बल्क  श्रौषधि

 क्या है  ;  श्र

 उसके  परिणाम  स्वरूप  विदेशी  मुद्रा  की  कितनों  वार्षिक  बचत  हुई  है
 ?

 रसायन  श्रौर  उर्वरक  मंत्री  पी०  Ato  :  श्रौर  (  प्रपूज  weet  सहित

 भेषज  शौर  औषधों  का  उत्पादनਂ  करने  वाले  2500  से  श्रधिक  लघ-क्षेत्र  संयंत्र  हैं  |  इनਂ
 संयंत्रों

 उत्पादन  किए  जाने  वालें  अषध  और  भेषज  पर  समिति  की  रिपोर्ट  के  अध्याय  ij

 के  में  दिए  गए  gt  इस  रिपोर्ट  के  झ्रध्याय  ii  के  पैरा  18  में  यह  म्रंकित है
 कि  यद्यपि  श्रनुप्रमाणितक्त  श्रांकड़  उपलब्ध  नहीं  लब्- च्  उद्योग  एककों  का  उत्पादन  श्रौषध

 उद्योग  के  सारे  उत्पादन  का  लगभग  20  प्रतिशत  का  अतुमान  है  ।  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  प्रमाणों

 से  वाधिक  विदेशी  मुद्रा  की
 बचत

 की  राशि  बताना  कठिन  तथापि  उनके  द्वारा  कुछ  निमित

 प्रपूंज  aaa  के  aaa  प्रतिस्थापन  के  रूप  में  श्रेणीबद्ध  किया  जा  सकता  है  ।

 संसद  सदस्यों  तथा  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  के  सामान  की  धोरी

 2079.  श्री  के०  एम०  मधकर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हें  तथा  wer  रेल  श्रधिकारियों  को  संसद  at  तथा  wea  प्रतिष्ठित

 से  WTST,  1976  में  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  से  दिल्ली  तक  रेल  गाड़ियों  के  प्रथम
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 ह  2

 श्रेणी  के  डिब्बों  में  यात्रा  करते  समय  सामान  कौ  चोरी  के  बारे  में  शिक्रायतें  प्राप्त  हुई

 क्या  इन  घटनाओं  के  घटने  के  समय  श्रटेन्डेंटਂ  नहीं  दिए  गए  थे  ;

 इस  सम्बन्ध  में झ्ब  तक  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  गया

 और

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  को  रोकयाम  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या

 कार्यवाही  करने  का  है  ?

 रेल
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  इस  प्रकार  की  चोरी  के  एक  मामलें

 की  जिसमें  श्री  चन्द्र  शेखर  संसद्  सदस्य  की  एक  श्रटैची  चोरी  हो  गयी  थी  जबकि  वे

 3/4-8-76  को  85  श्रसाम  मेल  के  धनबाद  वाले  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बे  में  गया  से

 के  लिए  यात्रा  कर  रहे  की  रिपोर्ट  राजकीय  रेलवे  पुलिस  स्टेशन  उत्तर

 में  की  गयी  थी

 me
 धनबाद  जाने  वाले  जिस  डिब्बे  म  चोरी  हुई  थी

 उसमें  कोई  सवारी  डिब्बा

 नहीं  at

 जांच-पड़ताल  के  दौरान  दो  शभ्रभियुक्त  गिरफ्तार  किए गए  हैं  ।

 प्रभावित  खण्डों  पर  विशेष  सशस्त्र  art  रक्षी  शर  सादे  लिबास  में  भी  मार्ग

 रक्षी  तैनात  किये  जा  रहे  हैं  श्रौर  रेलबे  स्टेशनों  राजकीय  रेलवे  पुलिस  द्वारा  सुरक्षा
 उपायों  को  कड़ा  कर  दिया  गया  है  ।  रेलवें  पुलिस  के  उच्च  अधिकारियों  द्वारा  बार-बार

 पयंबेक्षण  किया  जा  रही  है  ।

 Proposal  to  run  Express  Train  from  North  Bihar  to  Bombay

 2080.  Shri  G.  P.  Yadav:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  there  is  a  proposal  for  running  an  express  train  from  North

 Bihar  to  Bombay;  and

 (b)  if  so,  the  date  from  which  the  said  train  is  proposed  to  be  started?

 ere  ls  no
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)

 North  Bihar  to proposal  to  introduce  a  new  express  train  from

 (0)  Does  not  arise.

 तेल  की  शोधन  क्षमता  में  वृद्धि

 2081.
 श्री  ममता

 प्रसाद  मंडल :  कया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  far

 हल्दिया  तेल  शोधक  कारखाना  चालू  होने  से  देश  में  तेल  की  शोधन

 क्षमता  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  ;  ae
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 यदि  तो  इस  समय  कुल  शोधन  क्षमता  कितनी  है  ?

 पैट्रोलियम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  faatsegara  :  शौर  (@)

 2.5  Wo  टन  प्रति  av  की  क्षमता  वाली  हाल्दिया  शोधनशाला  के  चालू  हो  जाने  से  देश

 की  क्षमता  27  मिलियन  मी०  ca  प्रतिवर्ष  हो  गई  है  ।

 वमुद्र-तट  पर  तेल  की  खोज  के  लिए  विदेशी  ठेकेदार

 2082.  सरदार  स्वर्ण  सिह  सोखी :  क्यों  पेट्रोलियम
 ray

 ८  (२  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  समुद्र-तट  पर  तेल  की  खोज  के  लिए  विदेशी  ठेकेदारों  को  ठेके  दिये

 जा  रहे

 क्या  श्रावश्यक  उपकरण  श्रौर  तकनीकी  व्यक्ति  देश  में  उपलब्ध  नहीं  हैं  ;

 विदेशी  ठेकेदारों  के  साथ  कितने  ठेके  किये  गये  हैं  शरर  इससे  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  ः  होगी  ;  श्रौर

 क्या  सरकार  ने  इन  ठेकों  के  लिए  भारतीय  ठेकेदारों  से  टेंडर  मांगे  हैं

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पैट्रोलियम  मंत्रालय में  उपमंत्री  (sat  f  नयाउरंहमान  :  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ay  बर्मा  शॉल  कम्पनी  का  फार्यकरण

 2083.  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  क्या  पैहोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  अधिग्रहण  कर  लिए  जाने  के  भूतपुव॑  बर्मा  शेल

 कम्पनी  के  कायंकरण  में
 सुधार  है  ;

 क्या  उसकी  उत्पादन  दर  बढ़ी  है  ;  ai

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धों  तथ्य  क्या  हैं

 ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउरेहमान  से  (7).  इस

 कम्पनी  को  24  1976  को  सरकार  के  नियंत्रण  में  लिया  गया  था  ।  1975  में

 3.53  मिलियन  मीटरी  टन  शोधित  तेल  के  ote  इस  शोधन  शाला  को  शभ्रशोधित  तेल  का

 वर्तमान  आवंटन  3.75  मिलियन  मीटरी  टन  की  दर  से  किया  जा  रहां  है  ।  इस  वर्ष

 पट्रोलियम  उत्पादों  में  भ्रनुपातिक  वृद्धि  हुई  हैं  ।
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 अगस्त  31,  1976  लिखित  saz

 परन्तु  प्रत्येक  शोधनशाला  द्वारा  प्रशोधितਂ  तेल  लिये  जाने  तंथा  उत्पादनਂ  पटन  का

 निर्धारण  सरकार  देश  आवश्यकता  तथा  .  aaa  ्य
 oy को  ध्या

 में  कर  करती  है  ।

 जाब  में  चौकीदार  के  रेल  फाटक

 2084.  श्रो रघुनन्दन लाल  भाटिया  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  aor  करेंगे  कि :

 चौकीदार  नहीं  हैं पंजाब  में  ऐसे  कितने  फाटक  हैं  जिन  पर

 पंजाब  में  गत  एक  ag  मेंਂ  बिना  चौकींदा  x  वालें  रेल  फाटकों  पर  कितनी

 हुई  हैं  ;  अ्ौर

 क्या  राज्य  में  बिना  चौक़ादार  वाले  रेल  फाटकों  की
 संख्या

 कम  करने  के  लिए

 कोई  कदम  उछाये जा  रहे  हैं  ?

 रेल  dart:  में  उपमंत्री  पंजाब  राज्य  में  1168  बिना  चोकीदार

 वाले  समपार  हैं  पशु  समपार  भी  शामिल  ।

 1975-76 के के  दौरान  इन  बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  पर  5  गाड़ी

 हुइ

 बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  की  संख्या  कम  करने  के  लिए  रेलें  उन  पर

 चौर्क।दारों  की  व्यवस्था  की  श्रावश्यकता  की  समीक्षा  करने  के  लिए  सड़क  एवं  रेल  यातायात

 की  श्रावधिक  गणना  करती  है  ।  इसके  श्राधार  कुछ  बिना  चौकीदार  वाले  समपारो ंका

 नियतत  विभिन्न  तथ्यों  जैसे  यातायात  की  दूघंटना  की  सम्भावनाश्रों  आदि

 तथा  धन  को  उपलब्धता  को  भी  ध्यान  में  हुए  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  चौकीदार

 की  व्यवस्था  करने  के  लिए  किया  जाता  हैं  ।  1-4-1973  से  31-3-1976  की  अ्रवधि

 के  दौरान  पंजाब  राज्य  में  39  बिना
 चौकीदार

 वाले  समपारों  पर  चौकीदारों की  व्यवस्था  की

 गयीं हैं  ।

 कंक्रीट  के  स्लीपरों  का  fant

 2085.  श्री  भ्ररविन्द  एम०  पटेल

 श्री  एन०  झ्रार०

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  को  कर्पा  करेंगे  कि

 कया  लकड़ी  के  स्ल॑
 परों  की  तुलना  में  कंक्रीट

 के
 स्लीपर  शरिक  मजबूत

 कम  लागत

 के  पाए  गए
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 Written  Answers  August  31,  1976
 -_

 यदि  हां,तो  कंक्रीट  प्रौर  लकड़ी  के  स्लीपरों  का  निर्माण  लागत  में  ग्रन्तर  है

 कंक्रीट  के  स्लीपरों  की  मांग  कहां  तक  पुरी  को  जा  रही  त्रौर

 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  काय  वाही  की  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बरा  fag)  जी  हां  ।  Mead wcay  कंक्रीट  के  स्लीपर  लकड़ी

 के  स्लीपरों को  तुलना  में  alas  चलने  वाले  त्रौर  सस्ते  पड़ते  हैं  ।

 कंक्रीट  के  स्लीपरों  की  कीमत  इस  समय  250  रुपये  प्रति  स्लीपर  है  ।  इसकी  प्रत्याशित  श्राय

 50  ay  होती है
 |  इसका  एक  त्रौर  लाभ  यह

 है  कि  इसका  उपयोग  लम्बी  झली  हुई  पटरियों  के  स

 feat  जा  सकता  है  जिससे  रेल  पटरियों  को  श्राप  स्वयं  ही  लम्बी  हो  जाती  है  श्रौर  चल  स्टाक  की  टट  फट

 भी  कम  हो  जाती  है  ।  बिना  जुड़नार  के  एक  लकड़ी'के  स्लीपर की  कीमत  75  रुपये  है  ।  यदि  इसे  साधारण

 पटरी  पर  इस्तेमाल  करना  हो  तो  जुड़नार  सहित  इसकी  कीमत  लगभग  100  रुपये  होगो  ।  यदि  इस

 स्लीपर  का  इस्तेमाल  लम्बी  झली  हुई  पटरियों  ae  लचकीले  जुड़नारों
 के

 साथ  किया  जाना  हो  तो

 लागत  लगभग  175  रुपये  श्रायेगीਂ  |  लकड़ी  के  स्लीपर  की  समान्य  श्र।य  केवल  12  से  15  वर्ष  तक

 होती  है  ।

 इस  समय  एक  वष  में  हम  कंक्रोट  के  लगभग  दो  लाख  स्लीपर  प्राप्त  कर  सकते
 हैं

 1  हम  इतसे

 श्रधिक  स्लीपर  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  ।  रेल  पथ  के  नवीकरण  के  लिए  कंक्रीट  के  स्लौपरों  की  हमारी

 सामान्य  मांग  लगभग  अठ  लाख  स्लीपर  है

 फंक्टरियां  पहले  से  ही  कंक्रीट  के
 बनाने

 के
 काम  पर  लगी  हुई  हैं  wis

 रां  शरवनी  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाती  जायेंगी  ।  इस  काम  पर  धिक  फर्म  लगायी  जा  रही  हैं  इस

 काम  के  लिए  रेल  मंत्रालय  इलाहाबाद  में  एक  फैक्टरी  लगा  रहा  है  ।

 बम्बई  हाई  में  तेल  की  खोज  में  विदेशी  सहयोग

 2086.  श्री  इचद्धनीत  गप्त

 शो  रघतन्दन  लाल  भाटिया

 क्या  पेड्रीलियस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बम्बई  हाई  में  तेल  की  खोज  श्रौर  fora  में  फ्रांस  का  सहयोग  प्राप्त  करने  का

 कथित  प्रस्ताव  किस  प्रकार  का  अरार

 के  लिए  अपेक्षित  कुल  विदेशी  सहयोग  के  बारे  में  क्या  कोई  कालो  निश्चित

 योजना  बनाई  गई  है ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउर  रहमान  wit  इस

 सम्बन्ध  में  फ्रांस  के  सी  ०  एफ०  पीं०  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुम्रा है  |  इस  समय  इस  सम्बन्ध  में
 कोई

 ब्यौरे

 देना  जनहित  में  नहीं  हैं
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 लिखित  उत्तर
 शाद  9,  1898  (a)

 मुगलसराय  के  रेल  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  UaTaAt A में  दायर  मामले

 2087.  श्रीमती  रोजा  faarat  देशपांडे

 श्रीमती  पावती  फ्

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मई  1974  की  हड़ताल  में  सम्मिलित  होने  वाले  कितने  MEAs  AVS शौर  स्थायी  कमेंचा  रियो

 के  मामले  ग्रभी  मुगलसराय  में  विचाराधीन  म्रौरः

 क्या  उनमें  से  किसी  के  विरुद्ध  तोड़-फोड़  ग्रयवा  हिसा  की  कार्यवाहियों  के  ग्रारोप  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  fey)  :  शर  1974  की  हड़ताल  में

 BATT  भाग  लेने  के  कारण  किसी  के  विरुद्ध  मुकदमा  नहीं  चलाया  गया  हैँ  |  श्री  एस०  ए०  हक  नामक  व्यक्ति

 यो  qaqa  कने  चारीਂ  है  उतके  fasz  तोड़-फोड़  ग्रौर  हिंसा  के  श्रारोप  हैं  उनके  विरुद्ध  मुगलसराय  के

 च्यापालपय  में  मुकदमा  चल  रहा  है  ।

 alo  ato  बी  लाइसेंसों  में  क्षमता  की  भ्रनुमति  देने  के  प्राधार

 2088.  श्री  aware  सोलंकी  :  क्या  रसायन  श्नौर  उर्वरक  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ?

 सरकार  द्वारा  प्रौषधियों  श्रौर  teat  के  निर्माण  की  स्वीकृति  के  लिये  समेकित  wiz

 व्यक्तिगत  सी ०  थ्रो  बी9०  देने  के  ग्राघार  क्या

 नीति  में  परिवतन  के  करण  कितने  मामलों
 में  दी  गई  पहुली  स्वीकृति  के  सी'०  to  बी०

 लाइसेसों  में  बदला  प्ौर

 सरकार  की  श्रतुमति  से  राज्य  ates  faaraat  द्वारा  श्रधिष्ठापित  ate  मान्यता  प्राप्त

 AAAS  सी ०  ग्रो ०  बी०  में  ग्रनुमति  नहीं  दी  गई  है  जबकि  नीति  के  यह  एक

 दण्ड  है  ?

 रसायन  WT  उ  रक  मंत्री  पी०  Ato  :  श्रौर  सी ०  न्नो०  बी०  लाइसेंस

 देते  समय  क्षमता  निर्धारण  के  मापदण्ड  2  7-4-76  को  लोकसभा  में  पुंछे  गये  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या

 2680  के  उतर  में  gag  गये  हैं  ।

 श्रब
 तक  27  aaa  निर्माण  करने  व।ले  एककों  को  सी  ०  श्रो  ०  बी०  लाइसेंस दिये  गये  हैं  ।

 ढुलाई  वाले  श्राम  माल
 को

 श्राकषित  करने  के  लिए  उपाय

 2089.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी  :  क्या रेल  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  कोयला  श्रौर  अनाज  जसे  वचनबद्ध  माल  के  wer  प्रकार  के

 छुलाई  वाले  माल  को  श्राक्षित  करने  के  लिए  उपायों  पर  विचार  करने  के  लिए  हाल  ही  में  नई  दिल्ली  में

 जोनल  रेलों के  महाप्रबत्धकों  को  बैठक  हुई  थी  ;  श्रौर
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 Written  Answers
 er Bhadra  9.0  1898  (Saka)

 यदि  तो  उत  बैठक  में  क्या  नौनि  निर्धारित को  गई  प्रीर  बप  1976  तथा  1977 के

 लिय ेक्या  लक्ष्य  रखे  गये  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपनंत्री  बूटा  fag):  जी  हां  ।

 76-77  के  लिये  सामान्य  माल  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  श्रौर  यदि  सम्भव हो

 तो इसमें  सुधा र
 लाते  क  लियें  रेलों  को  कहा  ग़या  है.कि  वे  areata  सन्तष्टि  की  श्रोर  अधिक  ध्यान  दें

 1976-77  क ेFAI  राजस्व उप  जंक  '  माल  '  यातायात  का  लक्ष्य  48
 लाख

 Wiehe  टन है

 Allotment
 of  Cooking  Gas  Agencies  in  Rajasthan

 2090.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Petroleum  be  ‘pleased  ta  state:

 (a)  whether  it  has  been  decided-to  allot  75  per  cent  of  the  cooking  gas
 agencies  in  Rajasthan  to  disabled  soldiers,  war  widows,  dependents  of  those
 killed  or  lost  in  action  and  ex-servicement  in  accordance  with  the  policy  of  the
 Indian  Oil  Corporation,  approved  by  Government;

 (b)  if  so,  whether  any  percentage  of  these  agencies  in  Rajasthan  has  been

 reserved  for  scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes;  and

 (c)  if  so,  the  full  facts  in  this  regard  with  particular  reference  to  the  reser~

 vation  made  for  these  Castes?

 No,  Sir.
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  (Shri  R.  Ansari)  (ap

 -(b)  and  (९)  25  per  cent  (७1४  all  Indane  Gas  agencies  are  at  ppresent  reserved,

 Due on  an  all  India  basis,  for  candidates  belonging  to  Scheduled  Castes/Tribes.
 however,  to  the  shortage  of  LPG,  only  two  new  agencies  were  proposed  to  be

 opened  in  Rajasthan  during  the  last.  two  years,  Both  these  were  offered  ta
 defence  candidates  under  the  policy  followed  in  the  past.  There  are  at  present
 no  prospects  of  opening  any  new  agency  in  Rajasthan  in  the  near  future.

 रेलगाड़ियों  पीने  के  पानी  की  114.0

 2091.  श्री  पी०  गंगादेव  :  क्यां  रेल  मन्त्री  यह  ने  की  छृंपा  करंगेकि

 क्या  झधिकांश  रेल  गाड़ियों  में  कोने  के  पानी  की  सुविधाय  उपलब्ध  नहीं  हैं

 कपा  उनका  गाड़ियों  में  विशेषकर  ग्रीष्म  ऋतु  में  पेय  जल  की  सुविधायें  प्रदान

 करने  के  बारे  में  कोई  कर  रहा  ार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बाते  क्या  हैं
 ?

 रल  मत्रालय  में  उपमत्र  बूटा  :
 पीने के  पानी  की  सुविधाग्रों  की व्यवस्था

 परीक्षण  के  अ्राधार  पर  केवल  चुनी  हुई  गाड़ियों
 पर  ही  की  गयी  है  लेकिन  सभी  स्टेशनों  पर  afar

 पीने  का  पानी  देने  के  लिए  पर्वाप्त  व्यवस्था  है  |

 (a)  हुम  केवल  कुछ  ब्रौर  चुनी  हुई  गाड़ियों  पर  ही  इन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर

 विचार  कर
 रहे  हैं

 ।

 इन  सुविधाओं में  पहले  दर्जों  के
 गेंलिंयारेदा

 र
 fesat  तथा  दूसरे  दर्ज  के  mara-art  में

 पीने  के  पानी  की  टंकी  की  व्यवस्था  करना  शामिल
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 लिखित  उत्तर
 अग्स्त  31,  1976

 स्नेहक  पदार्थों  का  उत्पादन  श्रौर  उनकी  माँग

 2092.
 भाऊ  साहेब  धामनकर  :  क्या  पट्रोलियम  मन्त्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 में  स्नेहक  पदार्थों  की  कुल  क्षमता  तौर  उपलब्धता  कितनी है  ;

 कुल  उत्पादन  में  से  बढ़िया  किस्म  के  स्नेहक  पदार्थों  का  उत्पादन  कितना  होता  हैं  पर

 प्देश  में  इसकी  मांग  को  कहां  तक  पुरा  किया  जा  रहा

 (7)  हिन्दुस्तान  पेट्रोकेम  कोरपोरेशन  की  ईंधन  तेल  शोधक  का  रखाना  विस्तार  परियोजना

 के  क्रियान्वयन  मैं  कितनी  प्रगति  हुई  है  wc  इसके  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  सम्भावना  त्रौर

 क्या  पदार्थों  के  निर्यात  की  कोई  योजनाए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  सें  उपयंत्री  जिराफ र  सुसान  देश  में  ल्यूब  बेस  तेलों

 के  लिए  स्थापित  उत्पादन  क्षमता  लगभग  मी०  टन  की  है  त्नौर  1976-77  के  दौरान  ल्यूब

 तेलों  की  उपलब्धता  का  लगभग  421,  300.0  मी०  टन  तक  का  अनुमा ने  है  ।

 हाई  ग्रेड  ल्यूब  बेस  तेलों  के  उत्पादन  का  249,000 मीं०  ठन  तक  |! ह  श्रतुमान  न हैग्नौर

 अन्य  त्यूब  तेल  शर  ल्यूब  विशिष्ठ  के  64,  000  मी
 ०  टन  के  द्वारा  मांग  को  पुरा  किया  जा  रहा  है  ।

 aa  शोधनशा
 ला

 की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  का  रपो+

 रेशन  से  प्राप्त  हुआ्आा हैं  त्रौर  उसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 हां  ।

 निष्ठावान  कर्मचारियों  के  बच्चों  की  भर्तों  के  लिए  sfaanetat  में  वृद्धि

 2093.  श्री  न. राजन्द्र  प्रसाद  यादव  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निष्ठावन  कमेचा  रियों  के  बच्चों  के  रोअगार  के  लिए  सरकार  द्वारा  निर्धारित

 निष्ठावन  कमेचा  रियों  के  योग्य  बच्चों  की  भर्ती  के  लिए  पर्याप्त  नहीं

 (@)  क्या  निष्ठावन  कर्मचारियों  के  बच्चों  को  अ्रधिक  श्रवसर  देने  के  लिए  प्रतिशतता

 में  वृद्धि  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  विचार  कर  रही  श्रौर

 क्या  निष्ठावन
 क्मेचा  रियों  की  सेवाओं  को  ध्यान  में  रखते  उनके  बच्चों  को  रोजगार

 उं  बयीयता  स्थापो  तौर  से  दी  जायेगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  जो  हां  ।

 ate  (7).  जो  नहीं  ।
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 Written  Answers  August  31,  1976

 न्यू  WATT  fans  रेलव  लाइन  तर  सीमान्त  का  निर्माण

 2094.  Mt  बी०  Fo  दास  चौधरी  :  कया  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पुर्वोत्तर  सोमान्त  रेलवे  में  न्यू  मेनप री  से  सिताई  तक  एक  बड़ो  रेलवे  लाइन  के

 निर्माग  के  लिये  पुर्वोत्तर  सीमान्त  रेलवे  द्वारा  किया  गया  सवक्षग  पुरा  हो  गया  है

 यदिਂ  Ti  watt  मख्य  बाते  क्या  हैं  श्रौर

 उपपकत  रेल  लाइन के  लिये  धनराशि  मंजर  करने  तथा  वास्तविक  निर्माण  कायें

 श्रारम्भ  करने  के  लिए  इस  योजना  की  श्राग  को  कार्यवाही  उनका  मंत्रालय  कब  करेगा  ?

 रेल  संत्रालय  सें  उपनंत्री  बड  fag)  जो  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 सर्वेप्षग  रिपोर्टों  के  प्राप्त  हो  sta  तथा  इनकी  जांच  कर  लेने  के  बाद  हो  इस  प्रस्ताव

 पर  श्रागे  विचार  जायेगा  बशत  धन  उपलब्ध  हों  ।

 मेरठ  EA  के  लिए  डीजल  इंजन

 20:95  रामभगत  पासबान  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  forfar (4104  a  रेलमार्गों  का  forsrary  करण  हो  जगने  के  परिणामस्वरूप
 बहुत

 से  डीजल

 इंजन  फ़ालतु  हो  गये  हैं  अर

 )  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  2  एम  एम  तथा  1  एम  एम  मेरठ  शटल  गाड़ियों

 में  डीजल  इंजन  लगाने  का  है
 ?

 द  foo
 रेल  मंत्रालय  उपनं  नां  fag)  :  जो  et  |  टूण्डला--गाजियाबाद-नयी  दिल्ली

 खंड  के  fasatracr  के  फ़लस्वरूप
 उत्तर

 रेलवे  पर  ह  लही  में  कुछ  डीजल  रेल  इंडनों  को  हा  दिया

 गया है  ।

 प्र्डी जी  |

 a  प्राकृतिक  गैस  श्रायोग  को  हालंण्ड की  सरकार  द्वारा  ऋण

 2096.  श्री  पी०  गंगा  रेडडी  :  क्या  TAK
 न्

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या

 हालैण्ड  को
 सरकार  ने  हाल  में  तेल  तथा  क  गैस  ग्रायोग को को  2  करोड़  रुपय

 का  ऋण  दिया  है  ;

 यदि  तो  ऋग  की  शर्तें  क्या  हैं  ate  उसका  उपयोग  किस  प्रयो  न  के  लिए  किया
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 भाद्र  9,  1898  )  लिखित
 उत्तर

 पैट्रोलियंस  मंत्रालय  में  उपमंत्री  faartzara  ate  डच  सरकार

 ने  भारत  सरकार  को  ऋण  दिया  है  ।  इन  ऋणों  में  से  कुछ  भाग  भ्रो०एन०जी ०  सी ०  द्वारा  लगभग  21.74

 करोड़  रुपये  को  लॉगत  पर  डच  फ़र्म  से  पाइप-ले  व  shew  बाज  खरीदने  के  लिए  प्रयोग  में  लगाया  ज्

 रहा  डच  ऋणग  का  प्रतिवर्ष  2912  प्रतिशत  ब्याज  सहित  30  वर्षों  की  wafer  से  ऊपर  (8

 वर्षों  को  भ्रवधि  को  छूट  भुगतान  कियां  जाना  है  ।

 तेल  की  खोज  art  बढ़ाने  के  लिए  रिगों  का  mara

 2097.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 (®)  war  तेल  की  खो
 ज  art  बढाने  के  लिए  सरकार  ने  ars  रिगों  को  mata  करने  का

 निणप्र  fear  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उनका  किन  देशों  से  अरयात  किया  जा  रहा  है  श्रौर  उन  पर  कुल  कितनी

 धनराशि  खबं  होगी  ?

 पेरोलियम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउरहमान  :  शौर  (@). zi दो  श्रमरीकी

 जो  कि  ait  मागे  में  हैं  तया  जिनका  अनुमानित  सी ०  arse  एफ़०  मूल्य  6.  98  करोड़  रुपये  है

 कल-पुर्जों  को
 ,

 के  अतिरिक्त  10  करोड़  रुपये  की  श्रनूमानित  लागत  पर

 सहाधक  कल  पुर्जों  दो  रोमानियन  feat  का  हाल  ही  में  श्राडर  दिया  गया  है  ।  तथापि  देशीय

 उत्पादन  क्षमता  को  प्रोत्साहन  देने  के  विचार  से  बी०  एच०  ई०  एल०  को  सात  fart  सप्लाई  के

 लिए  झ्राशय-पत्र-दिया  गया  है  |

 दक्षिग  त्रिपुरा  में
 बरास्ता

 सालरूम  तक  जाने  वाली  रेल  लाइन

 2098.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  क्या  रेल  मंत्रों  यह  बताने  की  कर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  से  दक्षिण  त्रिपुरा  में  बरास्ता  सालरूम  तक  रेल  लाइन  बिछाने

 के  लिये  WITT  किया  गया  है  ;  शौर

 यदि  at,  तो  इस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपबंत्री  बूटा  fag)  :  जी  हां  ।

 धन  की  matter  उपलब्धत्ता  और  यातायात  के  श्रौचित्य  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  त्रस्तावित  रेल  सम्पर्क  का  काम  फ़िलहाल  नहीं
 किया  जा  सकता

 राबर्ट्स  कम्पनी  लिम्टिंड  के  उत्पादों  का  सरकारी  क्षेत्र  के

 उर्वरक  कारखानों  द्वारा  उपयोग

 2099.  श्री  सुबोध  क्या  रसायन  sie  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उवरक  कारखाने  Wacq  मेक्लीन  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  बेचे  जाने

 ara  क्सी  उत्पाद  का  उप्योग Oath  कर  रहे  हैं  ;  म्रौर
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 Written  Answers
 ——  er

 Bhadra  9,  1898  (Saka)
 ee

 (a)  यदि  हदी  तो  31  1976  को  समाप्त  होने  वाले  वर्षे में  उनके  द्वारा  को  गई  खरीद

 का  कुल  मूल्य  कितना  है

 रसायन  श्रौर  उनशरक  मंत्री  पी०  Ato  और  (@).  tad  रौबटेप  aaa

 कम्पनो  लि०  होट  एक्चेन्जर  ट्यूब  मोनारों  में  पेकिंग  ate  श्रर्तिशयन  fefaea  त  अग्नि

 बास्टियों  को  साफ़  करने  की  सामग्री  के  सप्लायर  हैं  ।  31  1976  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में

 इस  कम्पनी  से  बहुत  कम  खरीद  की  गई  है  जिसका  मूल्य  निम्न  प्रकार  है

 एफ़  सो  आ ई  रु०  1.  लाख

 e एफ़ए  सो  टो  Ro  4,151

 राउरकेला  wheres न्ा1ट८  प्लाट  a लाइजर  ०  49,500

 Facilities  to  bridge  Inspectors  of  Northern  Railway

 2100.  Shri  Moban  Swarup;  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  certain  facilities  have  been  recommended  for  the  Bridge  Inspec-

 tors  under  the  Miabhi  Award;

 (b)  whether  these  facilities  have  already  been  made  available  to  the  Bridge

 Inspectors  of  all  the  Zonal  and

 (c)  whether  employees  of  Northern  Railway  have  not  been  given  these  faci-

 lities?

 The  Deputy  Minister  in  the  Mitiistry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  (a)

 No  specific  recommendation  has  been  made  in  regard  to  Bridge  Inspectors  by  the

 Railways  Labour  Tribunal,  1969  (Miabhoy  Tribunal)

 (a)  and  (c).  Do  not  arise

 विदेशी  स्ौषध  फर्मों  ढारा  उत्पा

 2101.  श्री  नान is  तुभाई  एन०  पटेल :  क्यां  रसायन
 श्रौर  site  मंत्री  यह  बताने  की  कत  करेंगे

 र्कि

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  में  एन्ड  बे  फ़ाइ  से  डोज  द्वारा  बनाई TE

 सो  ्रौबधिवं  श्रधिकतर  अनधिकृति  उत्पादन  पर

 यदि  at,  तो  तत्संंधो  व्यौरा  क्या  है

 क्या  इन  कम्पनियों  ने  को  अपने  झ्रौद्योगिक  लाइसेंसों  में  बदलने  से  प ् ल

 सभी  शर्तों  को  पुरा  कर  दिया  है  ;  AIK

 (7)  यदि  तो  सरकार  का  कपा  क्या  श्रौर  शर्ते  रखने  की  विचार  है
 ?
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 अगस्त  31,  1976  लिखित  उत्तर

 रसायन  WIT  उबरक  मंत्री  पो०  Ato  सेठो ॥  आर  (a)  mathara  उत्पादन

 ईनम्नलिखित  दो  तरीकों  से  हो  सकता  है

 (i)  बिना  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  के  श्रौर

 (ii)  स्त्रीकत  लाइसेंस  क्षमता  से  ऊपर  उत्पादन  अर्थात  अधिक  उत्पादन
 |

 sata  (1)  के  बारे  में  कोई  घटना  सरकार  के  ध्यान  में  सही  are  यदि  कोई  विशिष्ट  घटन

 सरकार  के  ध्यान  में  आई  तो  विषय  पर  विधि  के  भ्रतुसार  sta  श्रादि  कार्यवाई  की  जाएगी  ।

 लाइपेंप  से  अपर  अधिक  उत्पादन  के  बारे  में  कुछ  मामले  सरकार  के  ध्यान  में झ्राये हैं हैं  ।

 इस  aia  में  हाथो  समिति  ने  कुछ  की  है  ।  इन  सिफ़ारिशों  पर  सरकार  द्वारा  सक्रीय  रूप  से

 विचार  फिया  जा  रद  है  ग्रौर  इन  मामलों  पर  के  सूतुवार  कार्रवाई  की  जाएगी  ।

 ate  area  पत्र  में  निद्धित  सभी  cat  को  पुरा  करने  पर  ही  कम्पनियों  को  लाइसेंस

 दिए  जाते  हैं  ।

 काली  सूची  में  दर्ज  विदेशी  slag  कम्पनियाँ

 2102.  श्री  भालजी  गाई  रावजी  माई  :  कया  रसायत  शऔर  शचर्क  मंत्री  यह  बताने

 at  कृपा  करेंगे  कि

 हाल  के  वर्षों  में  40  प्रतिशत  से  श्रधिकਂ  इक्विटी  पूंजो  रखने  वाली  कुछ  विदेशी  औषध

 कम्पनियों  के  नाम  fra  कारणों  से  कालो  सुची  में  दरजे  किये  गये  हैं  ;

 कया ये  कम्पनियां  अधिक  राशि/कम राशि  के  बोजक  प्रांधातित  कच्ची  सामग्र

 को  बेचने  तथा  नियम  विरुद्ध  अन्य  काय  करने
 के

 लिये  दोषी  पायो

 क्या  सरकार  ने  गत  तोन.वर्षों  में  इन  कम्पनियों  द्वारा  को  गई/कच्ची  सामग्री

 तथा  उन  के  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  के  बारे  में  कोई  श्रध्ययतन  किया  और

 यदि  तो  उस  के  क्या  परिणाम  fase  ?

 रसायन  झोर  |... उचरक  मंत्री  पी०  सी०  से  (a)  40  प्रतिशत  से

 जो  वाली  किसी  भी  faaait  कम्पनी  को  हाल  के  वर्षों  में  प्रायात  एवं  निर्यात  afr

 1947  के  अ्रधीन  काली  सुची  में  दर्ज  नहीं  किया  गया  ।  तथ,पि  एक  घम्पती  के  बारे  श्ायात

 व्यापार  fata  संगठन  को  प्रतिकूल  सुचना  प्राप्त  हुई  थी  शर  stats  प्रदेश  1955  के

 झाधोन  उसके  विरुद्ध  दंडात्मक  कार्रवाई  की  गई  है  ale  इससे  श्रायात  लाइसेंस  /  सीमा-शल्क॑  निपटान

 परमिटो/्रप्रेल-माच  1975.0  से  श्रप्रैल-माचे  1976  के  लिए  झाया  feet  वस्तुएं  श्रावंटन  प्राप्त  करने  से

 खंचित  कर  दिया  गया

 ह जी ह
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 arr?  द्  il
 ‘qaq  दोल  ल्कਂ  तया  ‘ara  नोव  ५  बप  म  करने  वाली  कम्पनियाँ

 2105.  श्री  भालजीभाई  रावजीभाई  परमार  :  रसायन  wie  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने

 की  द्प्पा  करेंगे  कि

 दाय त्म i  बल्क गत  तोन  वर्षों  के  भारत  में  क्तिनी  कम्पनियां
 c

 ण  q

 वग शौर  इनके

 '
 का  उत्पादन  कर्  रही  है  जो  ay  ्रौषधि है  श्रौर  बल्क  ड्रग/फ़ामूं लेश  नदो

 के  लिये  इन  कम्पनियों  की  लाइसेंस  क्षमता  श्रौर  उनका  उत्पादन  क्या
 है

 (a)  इस  ग्रौषधि  का  योजना  लक्ष्य  क्या  है  ate  क्या  उपरोक्त  कम्पनियों  में  से  किसी

 ने  अपनी  लाइसेंस  क्षमता  से  श्ररधिक  उत्पादन  किया  है  ate  ग्रायातित  कच्चे  माल  के  रूप  में  विदेशी

 भद्रा  का  श्रधिक  उपयोग  किये  जाने  पर  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ;  और

 किसी  राष्ट्रीय  प्रग्रोगशाला  ने  इसकी  प्रोद्योगिकी  का  विकास  करने  के  लिये  कोई

 प्रगति  की  ह

 पांचत्री  योजना Me  उदरक  मंत्री  सी०  mx  (a)

 के  श्रन्त  तक  प्रयूज  ईयमबटोल  को  श्रनुमानित  मांग  2०  मीटरी  टन  प्रति  वर्ष  हूंगी  ।  ब  तक  दो

 एकको  को  यानी  थेमिस  कैमिकल्स  एण्ड  aaa  सिनामिड  इण्डिया  लिये  को  इस  प्रपूं ज  wise

 का  उत्पादन  ्रारम्भ  नहीं  किया है
 ।  इस  के  लिये  श्रतिरक्त  4  कम्पनियों  को  2६  मीटरी  टन  की

 क्षमता  के  लिये  दिये  गये  है  ।  श्रधिक  क्षमता  का  इसलिये  श्रनुमोदन  किया  गया

 क्यों  कि  एककों  द्वारा  इसका  उत्पादन  श्रारम्भ  करने  में  बहुत  प्रघिक  समय  लंगने  की  संभावना  है

 संगठित  क्षेत्र  में  3  एकक  श्रायातित  danger  पर  झ्राधारित  सुत्रयोगो  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं

 उनको  लाइंसेंन्सग्रत  क्षमता  तया  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  उत्पादन  निम्न  प्रकार  है  :-

 10  लाख  की  संख्या  मे ं)

 प्र A  j cy

 कम्पनी  का  नाम  लाईपेंस  क्त  उत्पादन

 क्षमता

 1973  1974  1975

 ब  प्राया  ——  et

 3  3.73  4.51  5.17 सिनामिड  इण्डिया  fro

 थेमिस  कीमी  कलस  सुचना  एकत्र  को  जा  रही  प्रौर  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत

 घैमिस  फ़ार्मास्पूटीत्कस  ह  की  जायेगी  ।

 सिनामिड  का  सुत्रयोग  का  उत्पादन  अपनी  लाईसेंस  कृत  क्षमता  के  प्  ०७ बल  भ्रधिक

 कर  रह ेहै  इस  सम्बन्ध  में  अंतिम  निर्णय  सरकार  हाथी  समिति  की  इस  सिफ़ारिश  पर  निर्णय

 के  बाद  लेगी ।

 वैज्ञानिक  एवं  परिषद  के
 अनुसार  इथमबूटोल

 के  लिये

 केन्द्रीय  औषध  संस्थान  लखनऊ  में  विकसित  की  st  रही  है  ।
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 शोधित  तेन  ar  पेटोलियम  उत्पादों  का  arta

 21  04.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 प qt  गैर  कितने  मूल्य  के (  1973-74  से  1975-76  तक प्रत्येक  वर्ष  कितनी  मात्रा  में

 ग्रशोधित  तेल  श्रौर  पैदोलियम  के  उत्शदों  का  अ्ायात  किया  गया ;

 वष  1976-77  के  दौरान  कितनों  माता  में  आर  कितने  मूल्य
 के

 अ्रशोधित  तेल

 alt  पेट्रोलियम  के  उत्पादों  का  ग्रायात  करने  की  योजना  है  ;  ौर

 क्या  सरकार  1980  तक  तेल  के  मामले  में  श्रात्म-नि  क्  ता  प्राप्त  करने  की  अ्राशा

 करती है
 ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उपनंत्री  जियाउरं  हसान  अन्सारो )  सुचना  निम्नलिखित

 है

 मात्रा  मिलियन  मीटरी  cat  में

 मूल्य
 करोड  ख्यय  में

 ag  ्रशोधित  तेल  पदार्थ

 et  य  ee  SD  ा

 मात्रा  मलय  ie  मलय

 1973-74  13.87  416.38  3.55  124,50

 1974-75  13.99  917.71  2.74  203.14

 1975-76  13.93  1028,  29  1.95  178,18

 (azaTe ) )

 सूचना  निम्नलिखित है

 1976-77  13.5  1088.00  2  227.60

 (sqrt)  )

 इस  बात  का  ल  ता  कठिन  है  कि  भारत  कब  तक  तेल  में  श्रात्मनिर्भर

 हो  पगा  |

 हिमाचल  प्रदेश  के  लिए  प्रयम  पेट्रोलियम  सप्लाई  fect

 2105.  ग्रो  नारायग  चन्द  पराशर  :  क्या  पेड्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  के  लिये  एक  पृथक  पेट्रोलियम  सप्लाई  feat  की
 व्यवस्था

 के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  का  कोई  अन रोध  प्राप्त  ह्भ्रा  है  ;  य्ौर

 यदि  at,  तो  fer  कब  तक  खोज  दिये  जाने  की  ara है
 ?

 4  ऊ
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 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउरंहमान  :  (=)  az

 चालू  वित्तीय  वर्ष  समाप्ति  से  पहले  भारतीय  तेल  निगम  का  हिमाचल  प्रदेश  में  परवानू  श्रौर  दमतल

 स्थानों  पर  दो  बड़े  डिपों  के  निर्माण  करने  है  जहां  कि  सड़क  द्वारा  माल  पहुंचाया  जायेगा

 पुरी  से  रायपुर  शर  विहाखाफ्तनस  बलाड़ीला  तक  गाड़ियों  का

 चलाया  जाना

 2106.  श्री  गिरिवर
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने.की  व्प्पा  करेंगे  :

 क्या  उन  मंत्रालय at
 रेलवे  से  पुरी  से  रायपुर  (Foo ).  तक  एक  एक्सप्रेस

 गाड़ी  ste  विशाखापतनम्  से  बेलाडिला  तक  एक  सवारी  गाड़ी  चलाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुए  हैं  ;  त्रौर

 यदि  तो  इन  लाइनों  पर  गाड़ियां  कब  तक  चलाई  जायेंगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बटा  ate  :  पुरी  श्नौर  रायपुर  के

 एक  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाने  के  लिये  दक्षिणपूर्व  रेलवे  की  me  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 नहीं  हुमा  है  बाल्तेरू  बैदाडिल्ला  खण्ड  पर  एक  मिली  जुली  गाड़ी  चलाने  का  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुमा  है
 MIT  रेलवे  1-9-1976  से  इसे  चलाने  का  विचार  रखती  है

 SEIT. ATHTT  के  उपयोग
 हेतु  रेलवे  की  भूमि

 2107.  श्री  गिरिधर  गोमाँगो  :  क्या  रेल  मंत्री  यहं  बताने  की  aor  करेंगे  कि

 क्या  उड़ौसा  सरकार  ने  रायगडा  शहर  के  निकट  खाली  पड़ी  पटरी  की  भूमि
 :  को  उड़ीसा  सरकार  को  विभिन्न  प्रयोजनों  के  उपयोग  हेतु  देने  का  प्रस्ताव  भेजा  है  ;  शौर

 यदि  तो  उन  के  मंत्रालय  द्वारा  उड़ीसा  सरकार  को  यह  भूमि  दिये  जाने  के  लिये

 क्या  शर्ते  रखी  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूथ  tag)  :  शौर  :  जुलाई  1975  में  उड़ीसा  की

 राज्य  सरकार  ने  राया  गडा  में  273-447  एकड  रेलवे  भूमि  को  राजस्व  विभाग  के  पक्ष  में  छोड़

 देने  का  भ्तुरोध  किया  था  ।  तपती  भावों  श्रावश्यंकताओं  के  देखते  हुए  रेल  प्रशासन  ने  उक्त  भूमि  को

 में  अपनी  श्रसमथेंता  व्यक्त  की  |

 इसके  बाद  1976  में  राज्य  सरकार  ने  राया  गडा  नगर  पालिका  के  का

 एक  अनुरोध  wifes  किया  जिसमें  5  एकड़  रेलवे  भूमि  देने  का  arte  किया  था  ।  राज्य

 सरकार  को  किया  गया  था  उक्त  भूमि  पर  श्रनिधिकृत  रूप  से  कब्जा

 कर  लिया  गया  है  ale  राज्य  सरकार  के  पक्ष  में  उसे  त्याग  देने  में  रेल  मंत्रालय

 को  write  नहीं  है  बशत  वह  alacdaa  करने  लिये  तैयार  हो  ।  इससे  alt  राज्य  सरकार  को

 कोई  उत्तर  नहीं  मिला  है  ।  किन्तु  पूर्व  taa;.  रायागड़ा  की  भूमि  के  लिये  श्रपनी  समूची
 पर  पुनर्विचार..कर  श्रौर  निर्धारण  के  उपरान्त  कोई  भूमि

 झावश्यकता  से  श्धिक  पायी  गयी  तो  वह  राज्य  सरकार  को  दे  दी  जायेगी  aud  वह  aa

 इसके  लिये  इच्छुक  हो  ।
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 Production  of  Fertilizers

 2108,  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  tha Ot  Ministe  of  Chemicals  and  Fertilisers.
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  percentage’  production  of  fertilizers  in  the  country  vis-a-vis  its  re-

 quirements;

 (b)  how  does  the  production  of  fertilizers  in  the  country  compare  with  pro-
 duction  in  other  countries;  and

 (c)  the  target  of  fertilizer  production  envisaged  in  the  Fifth  Five  Year  Plan?

 The  Minister  of  Chemicals  and  Fertilisers  (Shri  P.  C.  Sethi):  (a)  The  recui-
 site  information  is  given  below:—

 Year  Requirement  Production  %  to  requirement

 ee  en

 Dane  Nitrogen Nitrogen  4  बप  Nitrogen  P205  P205

 (lakh  tonnes)  (lakh  tonnes)

 1975-76  21°49  4°67  15°35  3°20  714  68°4
 (Actual)
 1976-77  26" 5  6१0  19°5  4°8  73°6  80

 (Estimated)

 There  is  no  indigenous  production  of  potassie  fertilizers  and  the  requirements
 thereof  are  met  entirely  through  imports.

 (b)  Production  data  in  regard  to  other ि  coun Deine ्  WS tri  es  is  available  upto  1974-75.

 The  table  below  indicates  the  production  in  India  and  in  some  other  countries

 during  1974-75.

 Name  of  Country  Production  ton  nes)
 Nitrogen  P205

 India  1185  327

 Pakistan  310  5

 China  *
 3090  1302

 Japan  *
 2340  769

 U.S.A.  8621  6049

 Canada  800
 fe

 U.K.  884  429

 U.S.S.R  7856
 म

 (Source  :  Monthly  Bulletin  of  F.A.O.  for  March,  1976)
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 (c)  Draft  Fifth  Plan  documents  envisages  a  product  tion BLAULL अ  target  of  40:  lakh
 tonnes  of  nitrogen  and  12.5  lakh  tonnes  of  P205  in  1978-79.

 Railway  Tracks  Damaged  by  Rains

 2109,  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Railways  be.  pleased  to
 state:

 (a)  the  places  where  railway  tracks  were  damaged  by  rains  in  the  last  month

 and  the  expenditure  estimated  on  their  construction  and  repairs

 (b)  whether  there  are  certain  places  where  railway  lines  are  damaged  every

 year  by  rains  and  if  so,  the  names  of  those  places;  and

 c)  whether  construction  work  on  permanent  basis  is  proposed  to  be  under-

 taken  there?

 eng  ‘skemyrey  Jo  9}  UT  o"aL
 statement  is  attached.  [Placed  in  the  Library.  See  No.  LT-1131/76].

 (b)'  Yes—the  affected  places  are  as

 ~  =

 section  Between
 No

 Railway
 Stations

 Eastern  Patna  Jn.  -  Kiul  Tall  Jn.  Rampur  Dumna

 Northern  Suratgarh-Hanuman-  garh  Suratgarh  -  Sarupsar
 (Can  al  loop)

 -do-  Sarupsar-Anupgarh  Ram  Singhpur  Anupgarh

 North  Eastern  Mailani-Kauriyala  Causeway  between  Belrayan-
 ikunia

 (८)  The  position  is  as  under

 ee

 N>  Section  Position

 a

 Patna  Jn.-Kiul  Remedial  measures  are  being  taken
 and  bank is  expec-

 ted  to  be  stabilised  gradually.

 On  Mok Language  used  च्ल्य्द  ets,  Coaches  and  Engines  on  Trains  Running  between

 India  and  Pakistan

 2110,  Shri  Bhagirath  Bhanwar  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state

 (a)  the  language  and  script  which  will  be  used  for  de  riptions  on.  tickets,

 and  engines  of  the  traing  running  between  India  and  Pakistan;  and
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 (b)  whether  railway  tickets  of  both  the  countries  are  similar  or  uniform?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)  the

 languages  used  on  tickets  are  English,  Hindi  and  Urdu  and  the  Scripts  used  are

 Roman,  Devnagri  and  Arabic.  The  destinations  i.e,  Lahore  and  Amritsar  are

 ‘written  on  the  destination  boards  in  English-Urdu  and  Hindi,  The  locomotives  of

 Indian  Railways,  which  work  only  upto  Attari,  are  painted  with  locomotive  num-

 ber  and  owning  railway  in  Hindi  on  one  side  and  English  on  the  other.

 (b)  No,

 A.C.  Coaches  and  Sleeper  coaches  for  Trains  running  between  India  and  Pakistan

 2111.  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  ta

 state,

 (a)  the  total  number  of  trains  proposed  to  be  run  between  India  and  Pakistan

 ‘daily  and  whether  I  and  II  Class  airconditioned  coaches  will  also  be  attached  with
 the  trains;  if  so,  the  number  thereof;  and

 are  also  attached  or  will  be (b)  whether  dining  car  and  sleeper  coaches:

 attached?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)

 (b):  With  effect  from  22-7-76,  one  pair  of  daily  Express  trains  has  been  intro-

 duced  between  Amritsar  and  Lahore  providing  two  classes  of  accommodation

 ‘namely  equivalent  to  the  present  First  class  and  ‘Lower’  equivalent  to
 ‘the  present  second  class  on  the  Indian  Railways.  There  is  no  proposal  at  present
 to  provide  A.C.  coaches,  Dining  Car  or  sleeper  coaches  on  this  train,

 तेल  fan  के  लिए  दुबूलर्स  का  प्राप्त  feat  जाता

 2112.  शो  ् ब्रूने  सेडी  क्या  aa tforaer  मंत्री  यह  बताने  घो  cat  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  को  खुदाई  कार्यों  में  farqatert  तेजो  श्रा  जाने  के  कारण  विश्व  के  सभो

 देश  बड़े  TATA  पर  ट्वूलर  खरीद  रहे  है  ale  इकट्डे  कर  रहे  हैं  ;

 (4)  क्यानित  को  खुरई  तथा  खोज  कार्यों  के  विस्तार  हो  जाने  के  फतस्वरुप

 की  पुरा  करने  के  लिपे  पर्याप्त  मात्रा  में
 टुबुलर  प्राप्त  करने  के  लिये  सरकार  ने  कदम  उठाये  है  ;  थ्रौोर

 देश  में  ऐसे  ट  बुलर  बनाने  को  कितनी  क्षमता  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउर  र  एसान  :  नहीं  ।

 ~ yn
 ati  योजता  बद्ध  व्यशन  मौटरेज  र  ध्यान  में  tay  हुए  वार्षिक  श्राघार  फर

 टुबुजर  TAT  जा  रहे  हैं  ।

 लगभग  340  मोटरों  टन  प्रतिमास
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 दण्ड  देंने  के  लिये  निर्धारित  प्रक्रिया

 2113.  श्री कें  ०  एसं०  क्या  रेल  कमीं  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि  :-

 क्या  बम्बई  उच्च  न्यायालय  ने  एक  मामले  (1976  एल  झाई  934). में  यह  निर्णय

 दिया  है  कि  दंड  देने  की  निर्धारित  प्रक्रिया  का  अ्रनुपालन.किये  बिना  किसी  भी  सरकारी  कमेंचासी

 की  पिछली  सेवा  को  समाप्ति  करने  जिससे  सेवा  विच्छेद  होता  दंड  नहीं  दिया  जा

 और

 यदि  तो  क्या  1974  की  रेल  हड़ताल  के  दौरान  बहुत  बड़ी  संख्या  में  रेल

 कमर्चा  रियों  को  fet  गये  सेवा  विच्छेद  के  दंड  पर  के  उक्त  frase

 सनद  में  ga:  विचार  किया  जा  रहा  है  ?
 ]

 रेल  WATT  में  उपमंत्री  बूरा  पिह): :  ग्रोर  भारत  के  ्रौर

 महा  लेखा  परीक्षक  के  कार्यालय  के  कुछ  कमंचारियों  के  सम्बन्ध  में  बम्बई  उच्च  न्यायालय  freer

 रेल  कमंचारियों  पर  लगू  नहीं  जो  भारतीय  रेलवे  स्थापना  संहिता  में  उल्लिखित  weal  निजी

 सांविधिक  दारा  शासित  होते  हैं  लेकिन  1974  की  गैर-कानूनी  में

 भाग  लेने  के  कारण  कमच  क र्पों  के  हुए  सेवाभंग  को  माफ  कर  दिया  गया  सिवाय  उन  कमेंचा

 के  जिन  पर  fear  are  डराने  धमकाने  के  आ रोम  हैं  ।

 डिवीजन  में  यात्री  fere  परीक्ष ं

 के  लिये  शाध्किध्यनों  में  स्थान

 2114.  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  छापा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रोलावकोट  दक्षिण  रेलवे  में  स्लीपर  सेक्शन  के  यात्री  feae  परीक्षकों

 ०टी  )  को  शायिकायानों  को  उपयुक्त  स्थान  नहीं  दिया  जाता  ग्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 रेल  dame  में  उपमंत्री  बूटा  fag)  :  ate  जी  नहीं  ।  शयन  यान  में

 काम  करने  वाले  चल  टिकट  परीक्षक  के  लिए  एक  सीट  नियत  की  जाती  है  ।

 दिल्ली  श्रीर  ulcer  fiat  ame  में  श्रपर्याप्त  एं

 2115.  श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भटिंडा  ate  उत्तर  रेलवे  के  श्रन्य  स्टेशनों  के  रेलकें

 क्वाटरों  में  सफाई  की  खराब  हालत  सफेदी  न  किये  जाने  श्र  wqIaAlcar  सुविधाश्रों  के  बारे  में

 चारियों  की  श्रोर  से  अभ्यावेदन  मिले

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  ह vat
 FC
 al  क्र या
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 लिखित  उत्तर
 धगस्त

 31,  1976

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ger  जी  भटिंडा  स्टेशन  को
 छोड़कर  ।

 सफाई  की  व्यवस्था  कमंचा  रियों  के  sqrt  में  सफेदी  तथा  मरम्मत

 सुधार  करने  जेसी  श्रेणी  के  कमंचारियों  Away  नलके  अलग  टट्टियां  स्नान-गृह

 की  व्यवस्था  नालियों  ate  सड़कों  श्रादि  की  मरम्मत  करवाने  के  लिए  कमंचारियों  की
 ar

 से  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  रेल  प्रशासन  रेलवे  eared  सहित  tad  क्षेत्र  को  साफ  सुथरा  रखने

 के  निरन्तर  प्रयत्नशील  रहता  श्रेणी  के  कमंचारी  ् क्वाटरों  के

 कमेंचारी  क्वार्टरों  सफेंदीਂ को  छोड़कर  जहां  सफेदी  हर  ag  जाती

 ह इ 2-2 प्  वर्ष  में  एक  बार  की  जाती  ce FaTeT  की  मरम्मत  जैसे  टूटे  हुए  दरवाजों  ate  खिड़कियों

 का  नालियों  श्रादि  की  मरम्मत  जब  भी  श्रावश्यक  होती  को  जाती  है  श्रौर  क्वाटंरों

 को  हालत  में  रखने  के  लिए  हर  प्रयास  किया  जाता  है  |

 स्वतंत्रता  से  पुर्व  बनाये  गये  पुराने  किस्म  के  रेलवे  क्वाटरों  में  अपर्याप्त  सुरविधाशों  के  संबंध

 में  भी  शिकायतें प्राप्त  हुई  रेल  प्रशासन  इस  समस्या  से  श्रवगत  है  ।  इन  क्वाटरों में  से  कुछ  में
 जेसे-जैसे  धन  उपलब्ध  होगा  कार्यक्रम  के  अधार  पर  प्राघार  भूत  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जायगी  ।

 उन  क्वाटंरों  को  जिन्होंने  सामान्य  जीवन  काल  पुरा  कर  लिया  है  श्रौर  जो  कम  खर्चीली  मरम्मत

 से  परे  को  उत्तरोत्तर  नये  क्वाटर  बना  कर  बदला  जा  रहा है  जबकि  टाइप  के  पुराने
 wae  र  श्रामदनी  वाले  कमंचा  रियों  के  एंक  कमरे  के  टाइप  के  नये  बनाये  गये

 क्वाटर 2  कमरों  के  हैं  ।

 जहां  कहीं  इस  समय  ५  हक  टट्टियां  ड्राई  टाइप  टट्टियों  की  सफाई  ate  ग्रलग-श्रलग

 टट्टियों  तथा  स्नान-गुहों  की  व्यवस्था  भी  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  श्राधार  पर  की  जा  रही  है  ।

 नेपाल  को  तेल  की  सप्लाई

 2116.  श्री  एस०  एस०  दन परती  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  में  भारत  द्वारा  नेपाल  को  कितना  तेल  किस  मृत्य  पर  सप्लाई  किय

 और

 कया  नेपाल  को  यह  सप्लाई  देश  के  श्रपने  श्रारक्षित  भंडार  से  की  गई  अथवा  aq
 सरकार  की  श्रोर  से  भारत  ने  इसका  प्रबन्ध  विशेष  तौर  पर  अरब  देशों  से  किया  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (tt  जियाउरंहमान  :  गत  दो  वर्षों  के
 दौरान

 भारत  द्वारा  नेपाल  को  सप्लाई  किये  गये  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  मात्ना  निम्न  प्रकार  से  है  —w my

 ay
 मात्रा

 1974
 64,001

 1975
 77,998

 जिस  मूल्य  पर

 जनहित में  नहीं  होगा

 उपयुक्त  मात्रा  सप्लाई  की  गई  है  उससे  सम्बन्धित
 सूचना  का  बताया  जाना
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 पास  उपलब्ध  भण्डारों 1974  तक  नेपाल  की  पेट्रोलियम  उत्पादों  को  सप्लाई
 —  लि

 से  की  गई  जनवरी  1975  से  झाग  नेपाल को  सप्लाई  नेपाल  लल  नस  गम  द्वारा  प्रबन्ध  की

 गई  श्रायात के  विरुद्ध  उत्पाद  विनिमय  झाधार  पर  की  जा  रही  है

 WTSI-ZAVTN  रेलवे  पर  कार्य

 2117.  श्री  शंकरराव  सावन्त  :  क्या  रल  मंत्री  यह  सता  ने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  तट  रेलवे  के  केवल  श्राप्टा-दसगांव  सेक्शन  पर  काय  श्रारम्भ  करने

 को  मंजूरी  देने  के  लिए  योजना  श्रायोग  से  कहा  गया

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  wie

 इस  सेक्शन  पर  काय  कब  श्रारम्भ  होगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  से  योजना  भ्रायोग  ने  हाल  ही

 में  श्राप्टा-दसगांव  सहित  नये  रेल  e  बिछाने  के  लिए  कई  प्रस्तावों  के  बारे  में  श्रनुरोध  किया

 गया  था  लेकिन  श्रायोग  ने  प्रस्तावित  रेल  arqat  को  इस  समय  हाथ  में  लेने  के  लिए  सहमति  नहीं

 दी  यातायात  सर्वेक्षण  के  परिणामों  ate  वित्तीय  मूल्यांकन  जिसे  चालू  वित्तीय  वर्ष
 के

 दौरान

 जाने  का  प्रस्ताव  ज्ञात  हो  जाने  पर  इस  प्रस्ताव  की  राग  जांच  की  जायेंगी  ।

 बम्बई  महानगरीय  रेल  परिवहन  परियोजना  के  लिये  धन

 2118.  श्री  राजा  कुलकर्णी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  fr

 (*)  क्या  सरकार  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पुरी  हो  जाने  के  लिये  बम्बई

 महानगरीय
 रेल  परिवहन  परियोजना  पर  स्वीकृति  देने  का  श्रंतिम  रुप  से  निण्य  कर  लिया

 और

 1976-77  के  दौरान  इस  महानगरीय  परियोजना  के  छठ  छिन्न  गलियारे

 के  महत्वपूर्ण  भागों  के  निर्माण  के  लिए  कितनी  धनराशि
 मंजूर

 की  गई  है  श्नौर  उसके

 बाद  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बडा  fag)  :  oat  नहीं  ।

 (a)  योजना  wat  भी  इन  प्रस्तावों  की  जांच  कर  रहा

 संयुक्त  सेवाओं  शर  इलेक्ट्रोनिक्स  इंजीनियरी  aaral

 के  लिये  परीक्षा  जना  का  पुनरीक्षण

 2119,  श्री  सुखदेव  प्रसाद  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 संघ  लोक  सेवा  श्रायोग  ने  संयुक्त  इं  जो  नियरी  zara  तोर  इलेक्ट्रोनिक्स इंजी  नियरी

 सेवाओं  के  लिये  परीक्षा  योजना  पुनरीक्षित  कर  ली  शर
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 भाद्र  9,  1898  (3a)  लिखित  सत्तर
 a

 यदि  तो
 eles hae बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  श्रौर  इसके  कब  तक  लाग  हो  जाने  की

 सम्भावना है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  (ait  ger  जो  इंजीनियरी  sari  के  सभी

 समूहों के  सम्बन्ध में  ।

 यह  पुनरीक्षण  इंजीनियरी  विषयों  में  लिखित  परीक्षा  से  सम्बंधित  है  1977  से

 ७०  की  परीक्षाश्रों  में  भ्रभ्यधथियों  की  10-12  विशेष  विषयों  में  से  किन्हीं  7  विषयों  में  परीक्षा

 होने के  बजाय  जेसा  कि  इस  समय  किया  जाता  5  महत्वपूर्ण  विषयों  में  परीक्षा  ली  जायेगी  ।

 फोਂ  we  से  रावली  कम्प  तक  रेल  लाइन

 2120.  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  रेलवे  बोड़  ने  फोट  मार्केट  से  रावली  कैम्प  तक  रेल  लाइन  के  निर्माण  सम्बन्धी

 प्रस्ताव  को  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  हेतु  प्रस्तुत  कर  दिया

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  त्रौर  उस  पर  श्रायोग  की  क्या  प्रतिक्रिया

 श्ौर

 यदि  उक्त  प्रस्ताव  पर  स्वीकृति  न  दी  गई  तो  इस  मामले  में  कितनी  जल्दीਂ  निणंय

 किये  जाने  को  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (art  बटा  :  जी

 are  कोरिडोर  6  के  प्रथम  चरण  के  रूप  मध्य  रेलवे  की  होबर  शाखा  पर

 स्थित  traatt  जंक्शन  से  le  माकिट  में  एक  नये  ger  तक  लगभग  11  किलोमीटर  की  दूरी

 में  एक  नयी  दोहरी  लाइन  भोर  साथ  ही  मध्य  रेलवे  के  हाबंर  शाखा  को  पश्चिम  रेलवे  की  मन्दगति

 रेल  लाइनों  से  जोड़ने  के  लिए  बान्द्रा  में  एक  रेलवे  FATS-MTAT  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  था  ।  इस

 काम  प्र
 |...

 1974
 के  मूल्य  स्तर  पर  67.  21  करोड़  रुपये  की  लागत  श्राने

 का  श्रनुमान था  ।

 इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  के  लिए  योजना  अयोग  द्वारा  एक  भ्रध्ययन  दल  का  गठन

 किया  गया  है  त्रौर  यह  योजना  अभी  विचाराधीन  है  ।

 Condition  of  Railway  Main  Service  Bogies

 2121,  Shri  Ramavatear  Shastri;  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  condition  of  the  Railway  Mail  Service  Bogieg  attached  to  the

 Punjab  mail  and  other  fast  traina  is  very  deplorable;

 (b)  whether  a  union  of  the  employees  of  the  Railway  Mail  Service,  Patna  has

 complained  in  writing  to  the  concerned  authorities  in  this  regard;  and
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 ———

 के  के  oe (c)  if  so,  the  action  taken  by  Government  thereon?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)

 Condition  of  pcstal  vans  is  not  deplorable.

 No  ‘complaint  appears  to  have  been  received  recently  by  the  Railway

 are  considering  a  proposal  to  replace  certain  overaged (c)  However,  we

 coaches.

 रेलवे  होलीडे  होमਂ

 2122.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  कया
 रेल

 मन्त्री
 यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 किन-किन  नगरों  में  रेलवे  के
 '
 होलीडे  होमਂ  हैं

 इन  होम  में  रेलवे  के  अतिरिक्त  किन-किन  विभागों  के  री  ate  pare

 ठहर  सकते  त्रौर

 युव  चाष
 अ  प्रदान  करने  में  श्रौसतनਂ होम  में  विभिन्न  वर्गों  के

 श्रधिका  रियों
 को

 कितना समय  लगता  है  ?

 रेस  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बुटा  :  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  उत  स्थानों
 के

 नाम  दिये  गये  हैं  जहां  श्रवकाश  गुह  स्थित  हैं  ।

 ta  कर्मचारियों  की  मांग  पुरी  करने  के  बाद  यदि  स्थान  उपलब्ध  रहा  तो  रेलवे

 श्रवकाश  ग्हों  में  श्रावंटन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  अरन्य  के  कमंचारी  भी  पात

 रेलों  के  राजपत्रित  श्रधिका  रियों  के  लिए  खोले  गये  श्रवकाश  गहों  में  ऐसे  अबटन  के  लिए

 et  मन्त्रालय/विभागों  के  राजपत्रित  श्रधिकारी  पात्र  नहीं  हैं  ।

 श्राबंटन  के  लिए  श्रावेदन  पत्र  जिस  तारीख  से  Mara  भ्रपेक्षित  हों  उससे  छः  से  श्राठ

 सप्ताह  परवे  प्रस्त॒त  किये  जाते  हैं  ।  स्थान  का  श्राबंटन  ग्राव  पहले  पावे  के  श्राधार  पर  किया  जाता हैं
 ।

 कमंचा  रियों
 को  स्थान  उपलब्ध  क  राने  में  लगने  वाले  श्रौसत  समय के  बारे  में बताना  कठिन  है  |

 विवरण

 मसूर

 शिलांग

 शिमला

 पहलगाम

 श्रीनगर

 लोनवाला

 मेथा रन
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 ह  न

 8.  इग्गतपुरी

 9.  पुरी  रेलवे )

 10.  we  के  | a@aTaTe  धम

 11.  राजगीर

 12.  बरीग

 13.  बांद्रा  )

 14.  को  रतल्लम

 15.

 16.  मसूर [औ

 17.  कोच ूर

 18.  रांची

 19.  नैसीताल

 20.  मसूरी  (qa  रेलवे )

 21.  पुरी  (gata

 22.  श्रीसंगर

 23.
 wea  के  राजपत्रित  अधिका  रियों  eg

 बेभनों  में  afer  साल  लादा  जाना

 2123.  श्री  सी०  के०  चरद्रप्पन :

 श्री  झ्ार०  Be  सिन्हा :

 रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  ि ी करण  दि  :

 क्या  dat  सतकैता  संगठन  ने  कुछ  फर्मों  द्वारा  anal  में  प्रावश्यकता  से  afara  माल  के

 लदान  के  बारे  में  भ्रपनाये  जा  रहे  HAAS HS र  के  कुछ  मामलों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कितने  गिरफ्तार  किये  atc

 क्या  रेलवे
 को

 धोखा  देनें  के
 इस

 कारे  में  कुछ  रेलवे  कर्मचारी भी  शामिल  पाये  गये  थे
 झर  यदि  तो  उनके  विशुद्ध  कया  काय  वाही

 की
 गई

 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  fag):  जी  हां  ।

 इस  सम्बन्ध  किसी  की  गिरफ्तारी  नहीं  हुई  ।

 seer  तक  ऐसी  कोई  बात  नहीं  पायी  गयी  जिससे  कि  रेलवे  कर्म चा  रियों  का  इसमें

 होने  का  पता  चलता हो  ।
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 बम्बई  हाई  तेल  भष्डारों  के  बिकास  के  लिये  प्रयूक््त कि  राष्ट  विकास

 कार्यक्रम  से  तकनीकी  सहायता

 2124.  श्री  राजदेव  fag:  पेटोलियम  मन्ती यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  बम्बई  हाई  में  पाये  गये  तेल  भण्डारों  का  विकास  करने  के  प्रयास  में  ग्रभीਂ

 स्वींक्त  योजना  के  प्न्तगत  सप्त  राष्ट्र  विकास  काय  क्रम  द्वारा  तकनीकी  सहायता  दी  जायेंगी

 यदि  et,  तो  क्या  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  के  विशेषज्ञ  भारतीय  टक््नोला जिस्टों

 को  बम्बई  ere  के  भण्डारों  का  विकास  करने  के  उचित  तरीकों  का  पता  लगाने  के  बारे  में  सलाह IT;  त्रौर

 क्या  उक्त  विशेषज्ञ  बम्बई  हाई  के  प्रत्येक  भण्डारों  से  तेल  are  गस  की  श्रधिकाधिक

 प्राप्ति  के  लिय ेव्यापक  विकास  योजना तैयार  करेंगे  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउरहमान  न

 हा ं।

 उचेरक  उत्पादन  में  पूंजी  fran

 2125.  श्र  राजदेव सिह  :  बया  रसायन  श्रौर  मनत  ह  बताने कीਂ  कृपा  करग  fa

 (#)  क्या  1976-77  में  उर्वरकों  के  उत्पादन  में  440  करोड़  रुपये  का  पंजी  निवश  किया

 क्या  विद्यमान  carat  का  विस्तार  ate  नयें  उबेरक  संयन्त्र  स्थापित  करके  श्रधिक

 यत्पादन  क्षमता  बनाई  श्रोर

 खर्च  के  लिये  वार्षिक  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 रसायन  झौर  sata  मंत्री  Yo  ato  :  1976-77  के  दौरान  सरकारी

 क्षेम के  ह उन रक  Gaal  मे ंलगभग  420  करोड़  का  निवेश  होगा

 सरकारी  गर  सरकारी  क्षत्र  पौर  सरकारी  क्षेत्र  में  सव रकों  के  निर्माण  के  लिए
 देशीय  क्षमता  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  व हद  कार्यक्रम  हाथ  में  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  पुरा  होते  पर

 क्षमता  में  नाइट्रोजन के  लिये  65  लाख  मीटरी  टन
 श्रौरपी  के  लिये  17  लाख  मीटरी  टन  की  वृद्धि

 होने  की  श्राशा  है  जबकि  वर्तमान  क्षमता  नाइट्रोजन  के  लिये
 29.73  लाख  मीटरीਂ  टन  त्र  ्रो

 के  लिये 6.92  लाख  मीटरी टन  है  ।

 1977678  att  1978-79  के  दौरान  लगभग  642  करोड़  के  कुल  निवेश  का

 अस्थायी  ध्नुमान  लगाया  गया  है  ।
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 कुर्ला  में  सेंट्ल  रेलवे  स्टाफ  (TATA)  से  अभ्यावेदन

 2126.  श्री  Fo  एम०  मधकर

 श्रीमती  रोजा  विद्याधर  ys ant qTs

 क्या  रेल  Wal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुर्ला  स्थित  सेंट्रल  रेलवे  रिफ्यूजी  कालोनी  में  रहने  वाले  सट्रल  रेलवे  स्टाफ

 से  कोई  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  zat  है  जिसमें  श्रन्रोध  किया  गया  है  i
 ह  fra

 हंटमेंट्स  में
 स्थाई

 रूप  से  रहते  हैं  वे  उन्हे  किये  जाएं  चूंकि  शरणार्थी  पुनर्वास  विभाग  ने  उनके  लिये
 कुछ

 नहीं  किया

 ्रौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  हूँ
 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  बटा  त्रौर  क्वाटर  काये रत  रेलਂ

 रियों  के  रहने  के  लिए  बनाये  जाते  हैं  ।  तदनुसार  जब  सबन्धित  हटमेंटों  में  रहने  वाले  कमंचारीਂ

 स्थानान्तरित  होने  पर  या  सेवा  निवृत्त  होने  पर  इन  हृटमेंटों  को  खाली  करेंग  तो  ये  दूसरे  सेवारत

 रेल  कमंचा  रियां  को  शभ्राबंटित  कर  दी  जायेंगी  जो  अझवास  की  प्रतीक्षा  में  हैं  श्रत  जिस
 प्रभ्यावेदन

 क

 उल्लेख  किया  गया  है  उसे  भ्रस्वीकृत  कर  दिया  गया  है  |

 नमित्तिक  श्रमिकों  तथा  किसी  के  एवज  में  काम  करने  वालों  (Ga  को  बहाली

 2127  श्री  नक०  एम०  मधुकर  :  क्या  रेल  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करगे
 कि

 क्या  पुर्व  रेलवे  के  सी
 ०  एण्ड  डब्ल्यू०  विभाग  में  पाथरडी  कुसूंडा  ails  में

 ative  विवाद  श्रघिनियम  1947  की  के  श्र सार  ग्रनेक  नैमित्तिक  श्रमिकों  तथा  एवजी  में  काम

 करने  वालों  को  मई  1974  में  बहाल  किया  गया  श्रौर

 )  यदि  तो  इन  बढ़्ालियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल
 मर  लय  में  BqArAT  बटा  Fae )  :  जीਂ  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कर्नाटक  में  उपरिपुर्लों  का  निर्माण

 2128.
 श्री  के०  मलबा  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1975-76  में  कर्नाटक  राज्य  में  कितने  रेल  उपरिपुलों  के  निर्माण  की  मंजूरी  दी

 TE  TAT  इसके  लए  कुल  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  झौर

 )  इन  परियोजनाओं  के  निर्माण  में  कितनी  प्रगति  हुई है  तथा  उन  पर  श्रब  तक  कुल  कितनी

 ATU खचं  की  गई  है  ?
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 रेल  मन्त्रालय  में  al  बूटा  fag)  :
 कर्नाटक  राज्य  में  1975-76  के  दौरान

 20.  62  लाख  रु०  (Raa  के  हिस्से  )
 की  श्रनुमानित  लागत  पर  तीन  ऊपरी  सड़को  पुलों  के  निर्माण  के

 लिए  स्वीकृति दी  गयी थी  शौर  इसके  लिए  1.  75  रु०  का  श्राबंटन  किया  गया  था  ।

 ऊपरी  सड़क  पुलों  के  पुल  खास  का  निर्माण  रेलों  द्वारा  किया  गया  जबकि  पहुंच

 मार्यों  निर्माण  सड़क  प्राधिकारियों  द्वारा  कियाਂ गया  है  ।  निर्माण  कार्य  में  जो  प्रगति हुई  है  श्रौर  उस

 पर  जो  gare  तक  रेलों  का  सम्बन्ध  वह  निम्नलिखित है

 (1)  लॉडा  पर  ऊपरी  सड़क  पुल
 :

 टेंडर  मांगे  जा  चुके  हैं  भ्रौर  उन्हें  ्नन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  हैं  रेलों  द्वारा  स्वीकृति  मिल  जाने
 क  पक
 तक के  बाद  काम  चालू  कर  दिया  जायेगा

 ।
 war  .24  लाख  स०  कीਂ  राशि  खच हो

 चुकी है  ।

 (2)  बेलारी  पर  ऊपरी  सड़क  पुल  :

 निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  करने  के  लिए  सामान इ  कट्ठा  किया  जा  रहा  है  i  लोक  निर्माण

 कर्णाटक
 ने

 सरेखण
 में  कछ

 परिवतंनों
 का  सुझाव दिया  है  जिन  पर  इस

 समय
 विचारे  किया

 जा  रहा है  राज्य  सरकार  के  साथ  भ्रन्तिम  निर्णय  लिए  जाने  के  बाद  ही  इस  पुल  के

 विक  aa aT  कार्य  प्रारम्भ  किया  जायेगा  |  इस  काय  पर  रेलवे  द्वारा  अब  तक  1.  13

 लाख  रु०
 की

 राशि  खर्चें  की  जा  चुकी  है  ।

 (3)  होरेहल्ली
 पर  ऊपरी  सड़के  पुल  :

 निर्माण  कार्य  श्रभी  तक  चाल  rat  किया  गया  है  क्योंकि  सड़क  प्राधिकारियों  ने  पहुंच  मार्गों  पर

 निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  नहीं  किया है
 ।  रेलवे  सड़क  प्राधिकारियों

 के  साथ-साथ  निर्माण
 art

 पूरा  करतीं  जायेगी  |  रेलवे  द्वारा  श्रमी  तक  कोई  व्यय  नहीं  किया  गया  ॥

 age  facie  कानून  का  उल्लंघन

 2129.  श्री  के०  मालनना  :  क्या  न्याय  झर  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  सरकार को  दहेज  प्रथा  के  faag  कानन  के
 उल्लंघन  के  बारे  में  राज्यों  से  कोई  foe

 प्राप्त
 हुई

 यदि  gi,  तो
 उन

 राज्यों
 के  नाम  क्या

 भौर

 सरकार की
 उस

 पर  व्या  प्रतिक्रिया है  ?
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 लिखित  उत्तर 31,
 1976

 न्याय  झर  कम्पनी कार्य  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  वी०  ए्०  सय्यद
 :

 एक  तारांकित  प्रश्न  के  सम्बन्ध  जिसका  उत्तर  लोक  सभा  में  दिया  गया  aT;  राज्य  सरकारों संघ

 राज्य
 क्षेत्र  प्रशासनों  से  यह  WATT °  किया  गया  था  कि  वे  अन्य  बातों के  साथ  यह  जानकारी भी  दें  कि  उन्हें

 1975  के  दौरान  दहेज  सम्बन्धी  कितने  मामलों की  रिपोर्ट  मिली  हैं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  जिसमें  उन  राज्य  सरकारों  ate  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  के

 नाम  दिए  गए  जिन्होंने  सुसंगत  जानकारी  प्रस्तुत  की

 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  उनके  द्वारा  किए  गए  संशोधनों  ale  भारत  में

 स्त्रियों  की  परिस्थिति  सम्बन्धी  समिति  ate  अरन्य  व्यक्तियों  श्रादि  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  को  दृष्टि  में

 रखते हुए  दहेज  प्रतिबेध  अधिनियम में  संशोधन  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है

 विवरण

 राज्य  सरकारें

 1.  भ्ान्ध्  प्रदेश

 2.  स्रासाम

 3.  गुजरात

 4.  हरियाणा

 5.  हिमाचल  प्रदेश

 6.  जम्मू-कश्मीर

 7.  कर्नाटक

 8.

 9.  महाराष्ट्र

 10.  मणिपुर

 11.  मेघालय

 12.  उड़ीसा

 13.  उत्तरप्रदेश

 संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन

 1.  अन्दमान  निकोबार  द्वीप

 2.  मरणाचल  प्रदेश

 3.  चण्डीगढ़

 4.  दादरा  प्रौ  नागर
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 ह —

 दिल्ली
 ह

 .  दर्मन  अर  दीव

 लक्षद्वोप

 मामलों  के  निपटान  के  बारे  में  उच्च  न्यायालय के  न्यायाधीशों  की  समितियाँ

 (2130.  श्री  श्रार०  Ho  सिन्हा  :

 श्री  साठे  :

 am  न्य य  att  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  न्यायालयों  में  मामलों  का  शीघ्र  निपटान

 करने  के  लिये  उच्च  न्यायालयों
 के  न्यायाधीशों  की  समितियां  निमुक्त  करने  को  कहा  भर

 उस  पर  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 न्याय  शौर  कम्पनी  काय  मन्त्री  एच०  श्वार०  :  मामलों  के  विचारण

 श्रौर  श्रन्वेषण  के  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  का  पुर्विलोकन  करने  श्र।र  उपचार  सम्बन्धी  ऐसे  उपायों

 जिनकी  श्रत्यन्त  आवश्यकता  सुझाव  देने  के  लिए  जिला  ate  राज्य  स्तर  पर  समितियां  गठित  करने
 के

 लिए  राज्य  सरकारों  से  श्रनुरोध  किया  गया  था  ।  राज्य  सरकारों  के  ध्यान में  यह  बात  भी  लाई  गई  थी

 कि  कुछ  उच्च  न्यायालयों  ने  श्रधघीनस्थ  न्यायालयों  द्वारा  निपटाए  गए  मामलों  की  संख्या  का  पुर्नावलोकन

 करने के  लिए  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  समितियां  गठित  की  हैं  ।  कतिपय  ger  उपायों  के  साथ  हीਂ

 राज्य  सरकारों  को  उक्त  उपाय  का  भी  सुझाव  दिया  गया  था  |

 उक्त  सुझाव  1976  के  श्रन्तिम  सप्ताह  में  ही  भेजा  गया  राज्य  सरकारों  से

 उनकी  प्रतिक्रियाएं  wal  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 fatif  में  तेल  तथा  प्राकृति ०  गेत  श्रायोग  दारा  छिद ग  कार्य  किया  जाना

 2131.  श्री  श्रार०  क०  सिन्हा  :
 कया  पट्टोलियस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  के  उन  देशों  के  नाम  कया  हैं  जिनमें  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  श्रायोग  गैस  श्रायोग

 रूप  से  छिद्रण  कार्य कर  रहा  श्नौर

 प्रत्येक  मामले
 में

 fozoy  art
 में

 कितनी  प्रगति हुई  है
 ?

 ट्रोलियम  मन्त्रालय  में  SAAT  जियाउरंहमान  :  भ्रौर  (a)  Alo  एन०

 सी ०  विदेशों  में  संयुक्त  व्यावन  का  कार्य  नहीं  कर  रहा
 है  ।
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 नासरूप  दुर्गापुर  37.0  रक  संयत्रों  cota  Wearay  समस्याएं

 2132.  श्री  रानेन  सेन  :  क्या  रसायन  शौर  उबेरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 कि

 :

 क्या  नामरूप  ait  दुर्गापुर  उर्वरक  संगन्त्रों  को  हाल  ही  में  कुछ  स्केलिंग  सम्बन्धी

 समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ा  जिसके  परिणामस्वरूप  बायलर  श्रौर  ट्यूबों  में  जंग  लग  गयी

 श्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य क्या  हैं  ?

 रसापन  शर  BATH  मंत्री  पी०  Ato  :  श्रौर  भारतीय  vars  निगम  के

 दुर्गापुर  प्लांट  में  प्रारम्भ  श्रवस्था  में  शीतल  करने  वाले  जल  में  लवण  के  कारण  हीट  ऐक्सचेन्जर  ट्यूबों  में

 स्केलिंग  की  समस्या  उत्पन्न  हुई  थी  ।  परन्तु  Cho  सी ०  argo  के  दुर्गापुर  या  नामरूप  प्लांटों  में  स्केलिंग

 समस्या  उत्पन्न  नहीं  हुई  थी  जिसके  फलस्वरूप  कन्डसरों  या  बायलरों  में  जंग  लग  गया हो  ।

 झालीमार  ०  लिमिटेड

 2133.  श्री  रानेन  सेन  :  war  न्याय  श्रौर  कम्पनी  काय  मल्ली  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  शालीमार  sad  लिमिटेड  का  कुछ  रिकार्ड  जब्त  किया  ate

 (a)  क्या  इस  मामले की  जांच  पुरी  कर ली  गई  है श्रौर  यदि  तो  उसके क्या  निष्कर्ष

 निकले हैं  ?

 न्याय  site  कम्पनी कार्य  उपमन्त्री  dana
 :  तथा  केन्द्रीय  जांच

 ager  ने  शालीमार  लिमिटेड  का  कुछ  frard  जब्त  किया  था  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  पूर्ण

 हो  चुकी  है  एवं  उसने  भ्रपराधी  के  विरुद्ध  न्यायालय  में  श्रारोप-पत्न  प्रस्तुत  कर  दिये हैं
 ।

 कम्पनी
 1956 की  OTe’  (a)  के  उपबन्धों  के  ज गत्तगत  जांच  प्रगति  पर  है  ।

 Length  of  Railway  fines  in  Bihar  State

 Shri  Chiranjib  Jha:  Will  the  Minister  of  Raflways  be  pleased  to  state:

 The  length  in  kilometres  of  broad  gauge,  metre  gauge  and  narrow  gauge  rail.
 ‘way  lines  in  Bihar  State?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  The  route
 tsilometres  of  railway  lines  in  Bihar  is:

 Broad  Gauge  2179  kms.

 Metre  Gauge  1929  Kms.

 Narrow  Gauge  277  Kms.
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 a

 में  पश्चिम  रेलवे  का  मुख्यालय  स्थापित  करने  के  बारे  में  निण॑य

 2135.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  रेल  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भ्रहमदाबार्द

 में  पश्चिम  रेलवे  का  मुख्यालय  स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई  श्रन्तिम  निण॑य  किया  गया  है
 ?

 रेल  सन्त्रालय में  TTATaT  बटा  fag)  :  इस  मामले  पर  विचार  किया  गया  है  झौर  पश्चिम

 रेलवे  के  मुख्यालय  को  बम्बई  से  बदलने  कां  कोई  श्रौचित्य  नहीं  पाया  गया  है  ।

 रेल  कर्मचारियों  की  सहकारिताशओं  को  खाली  भमि  का  श्रावंटन

 2136.  श्री  हरी  सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्र्पा  करेंगे  कि

 क्यो  सरकार  ने  हाल  ही  में  रेलवे  की  खाली  भूमि  को  मकानों  के  निर्माण  के  लिये

 रेल  कर्मचा  रियों  की  सहकारिताश्रों  को  देने  का  निर्णय  किया  भौर

 यदि  तो  उन  का  व्यौरा  कया  है  ate  निणय
 की  मुख्य  बात

 नया  हैं
 ?

 रेल  मन्त्रालय में  उए-मन्त्री  बूटा  fae)  :  रेलवे  की  खालो  भूमि  जिसकी  रेलवे

 के  उपयोग के  लिए  श्रावश्यकता  नहीं  है  का  निम्नलिखित  उपयोग  किया  जाता  -~

 1,1  अधिक  wa  उपजात  प्रयोजन  के  स्टेशनों  बीच

 की  भमि  अधिक  अन्न  उपजाओ  प्रयोजन  के  लिए  राज्य  सरकार  को  सौंप  दौ  जाती  है

 गौर  जिस  क्षेत्र  की  राज्य  सरकार  को  भमि  की  श्रावश्यकता  नहीं  होती  उसे  भ्रनुसुचित

 अ्रनुसुचित च्  पिछड़े  वर्गों  के  तथा  श्रन्य  गरी
 ब  भूमिही न  बाहरी  व्यक्तियों

 तथा  रेल  कमेंचारियों  को  पर  दे  दी  जाती

 स्टेशन  यारो  तथा  कालोनियों  के  बीच  की  भूमि  अनुसुचित  जाति  तथा  श्रनुसूचित

 जन  जाति  के  रेल  कर्मचारियों  और  or  गरीब  किसानों  को  पट्टे  पर  दे  दी

 जाती  ऐसे  मामलों  में  जहां  इन  कोटियों  के
 कर्मचारियों

 को  भूमि  की

 नहीं  इसे  बॉहरी  व्यक्तियों  को  पट्टे  पर  दे  दिया  जाता

 1.2  पेड़  लगाने के  लिए  ॥

 रेलवे  कालोनियों  में  भूमि  कल्याण  संगठनों  को  स्कूल  रेलवे  सहकारी

 हस्तकला  होमियोपैथी
 डिस्पेंसरियां

 भ्रादि  खोलने  के
 लिए

 कल्याण  संगठनों

 को  भी  दी  जाती  हैं  ।

 2  रेलवे  की  श्रावश्यकता  से  फ़ालतू  भूमि  atx  जिसकी  किसी  wea  केन्द्रीय

 री  विभाग  या  राज्य  सरकार  किसी  को  भी  झावश्यकता  तहीं  st  रेल

 कर्मचारी  सहकारी  समितियां  को  मकान  बनाने  के  लिए  छोड़  दी  जाती  है  ।
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 अब  तक  जिन  सयानों  पर  रेल  कर्म  बारों-सहकारी  समितियीं  को  रेलवे  भूमि  देने  का

 maga  किया  गया  वे  इस  प्रकार  हैं
 :--

 (1)  कानपुर  में  पूर्वोत्तर  tag  कमंचारी  हाउसिंग  सोतायटी  लिमिटेड  के

 (it)  झूसी  में  रेलवे  मेन्स  सहकारी  समिति  के

 (iii)  धारवाड़  में  रेलवे  एम्पलाइज  हाउसिंग  सोसायटी  लिमिटे
 ड

 रेल  मैन  कोप्रापरेटिव  हाउसिंग  सोतायटोी  लिमिटेड  के  लिए  |

 Dismissal  of  Railway  Employeeg  during  Emergency  under  D.A.

 2137,  Shri  Ramavatwar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Railway  employees  have  been  dismissed  from
 Railway

 service
 in  various  zonal  Railways  by  the  Railway  Administration  under  Section  14(2)  of
 Dscipline  and  Appeal  Rules  after  the  proclamation  of  emergency;

 (b)  if  so,  Railway-wise  number  of  such  employees

 (c)  the  number  of  dismissed  employees  Railway-wise,  who  nave  made
 appeals  and  results  thereof;  and

 (d)  the  minimum  and  the  maximum  period  of  service  rendered  by  such  dis
 misseq  employees?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  ‘Shri  Buta  Singh):  (a)
 to  (d)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of

 the

 Decision  taken  at  AIRF  Annual  Conference

 2138.  hri  Ramavatar  Shastri:  Wlil  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  All  India  Railwaymen’s  Federation  held  its  annual  conference  in
 ‘the  beginning  of  July,  1976;

 (b)  if  so,  whether  Government  are  aware  of  the  decisions  taken  at  the  confer-
 ence;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta
 Singh):  (a)

 (b)  and  (c)  A  copy  of  the  Resolutions  passed  by  the  Federation  has  been  re-
 The  Resolutio  cover  a  wide  range  of  issues  and  are  receiving  consi-

 ederation
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 Written  Answers  August  ,31,  197
 -

 Agreement  with  Management  of  Arrah-Sasaram  and  Fatuha-Islamput
 Light  Railways

 2139.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Railway  administration  had  signed  last  year  an  agreement
 with  the  management  of  Arrah-Sasaram  and  Fatuha-Islampur  Light  Railway  on-
 the  continuance  of  its  operation;

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof;

 (c)  the  amount  Government  have  already  given  to  the  management  by  way
 of  assistance;

 (d)  whether  the  employees  of  thig  Railwa
 past  several  months;  an

 y  have  not  been  paid  salaries
 for

 (e)  if  so,  the  action  taken  by  Government  this  regard?
 The  Deputy  Minister  in  e  Ministry  of  Railways  (Shrj  Buta  Singh):  (4)  The

 Central  Government  (Ministry  of  Railways)  had  entered  into  a  supplementary
 agreement  with  the  Arrah-Sasaram  Light  Railway  Company  on  8-9-75,  valid  for
 a  period  of  three  years  commencing  from  1-4-75.  There  already  exists  an

 Agreement  between  Secretary  of  State  (now  President  of  India)  and  the:

 Futwah-Islampur  Light  Railway  Company  which  was  entered  into  on  3-9-1920.

 (b)  Kindly  see  details  in  statement  placed  at  Annexure  {Placed  in.

 Library.  See  No.  LT-11318/76].

 in (c)  Kindly  see  details  in  statement  placed  at  ‘Annexure  [Placed

 Library.  See  No.  LT-11318/76).
 and  General

 (d)  No.  Only  one  month’s  salary  for  staff  excluding  traffic

 Department  has  fallen  due  in  the  middle  of  the  current  month  and  is  outstanding:

 for  both  the  Railways.

 ‘dive  फर्मों  के  बारे  में  श्रमरीकी  सर्वो  च्च  न्यायालय  का  निणंय

 2140.  श्री  नानूभाई  एन०  पटेल  :  क्या  रसाथन  RYT  उर्वरक  मंत्री  छः  श्रमरी की  ae

 फ़र्मों  पर  मुकदमे  चलाये  जाने  के  बारे  में  30  1976  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  1564  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :?

 सरकार  दवारा  दा
 यर  लेख  याचिका  के  विरूद्ध  भ्रम  Tat  सर्वोच्च  न्यायालय

 द्वारा  दिये  गये  निणय  के  faz  भारत  सरकार  ने  क्या  काय  वाही  को

 उपर्युक्त  छः  कम्पनियीं  पर  किस  झाधार  पर  मुकदमे  चलाये  गये  थे  और  मामले

 की  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय

 उन  छः  कम्पनियों  पर  कितनी  धनराशि  के  लिये  मुकदमा  चलाया  गया
 ?

 रसायन  mitt  उर्वरक  मन्त्री  पी०  सी०  :  अमरीकी  उच्चतम  न्यायालय  ने

 अपने  9  1976  के  निर्णय  भ्रपने  नागरिकों  के  सरकारी  प्रतिनिधि  के  रूप  में  भारत

 सरकार  के  दावे  को  मानने  से  इन्कार  कर  दिया  ।  तदनुसार  प्रतिवादियों
 से

 misat  की  खरीद

 में  देश  के  नागरिकों  द्वारा  उठाई  गई  हानि  का  दावा  भारत  सरकार  नहीं  कर  तथापि  यह

 निणणय  भारत  सरकार  को  भौषधों  की  सीधी  खरीद  करने  से  हुई  हानि  का  दावा  करने  से  नहीं  रोकताः

 सरकार  को  हुई  हानि  के  दावे  पर  भ्रमेरिकी  न्यायालय  में  कार्रवाही  की  जा  रही  है
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 भाद्र  9,  1898  (ae)  लिखित  उत्तर

 सालेट  समिति  (AoteToko )  gare  की  गई  जांच  के  आधार  पर  यह  पता  लगा

 था  कि  ota  अमेरिकी  श्र्थात - श  fers  और  भ्रमेरिकी

 सहायता  के  अन्तर्गत  कुछ  aT  स्पैक्ट्स  एन्टी  बायोटिक्स  )  की  सप्लाई  करके  श्रथवा  दुरभिसंधि

 से  अपने  मूल्यों  को  निर्धारित  करके  ग्न्य  खरीद  के  माध्यम  से  faaay  खरीद  कर्त्ता  से  अधिक

 मूल्य  ले  रहे  थे ग्रौर  इस  प्रकार  (TouToTo  में  लागू  शेरमैन  एन्टो-ट्रस्ट  कानून  का  उल्लंघन  कर  रहे

 थे  ।  भारत इन  कर्मो से  1953  से  ate  स्पेक्ट्रम  एन्टोबायोटिक्स का  श्रायात  कर  रहा  था  ।  31

 1976
 के

 प्रन्त  तक  कानूनों  फ़ीस  के  रूप
 में  4  लाख  रुपये  की  विदेशो मुद्रा  व्यय  की

 जा  चुकी है

 शिकायत  में  दावे  की  राशि  नहीं  दर्शायी  गई  है  क्योंकि  उसको  मामले  की  सुनवाई  के

 दौरान  मूल्यांकन  के  लिये  छोड़  दिया  गया  है  ।

 RNA,  डीजल  तथा  बिजली  से  चलने  वाले  उपयोग  में  झरा  इंजन

 2141.  श्री  दंकरराव  aaa  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 डीजल  तथा  बिजली  से  चलने  वाले  कितने  इंजन  इस  समय  उपयोग  में

 क्या  कोयले  से  चलने  वाले  इंजनों  के  स्थान  पर  डीजलਂ  श्रथवा  बिजली  के  इंजनों

 प्रयोग  प्रारम्भ  करने  के  लिये  कोई  कार्यक्रम  नियत  किया  गया  ्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  BqArat  बूटा  इस  समय  8,443  भाप  1,815:

 डीजल  इंजन  ale  821  बिजली  इंजन  परिचालन  में

 (a)  alt  (7)  भाप  इंजनों  का  उत्पादन  बंद  कर  दिया  गया  है  और  भ्रप्रचलित

 तथा  ग्रलाभप्रद  भाप  इंजनों  को
 धोरे-धीरे

 केवल  डीजल  या  विजली  रेल  इंजनों  में  बदला  जा

 Shifting  of  Deputy  D.S.  Office  to  Sonepur  (North  Eastern  Railway)

 2142.  Shri  G.  P,  Yadav:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  office  of  the  Deputy  Divisional  Superintendent.  of  Gamastipur
 Division  on  the  North  Eastern  Railway  has  been  shifted  from  Samastipur  to
 Sonepur;  and

 (b)  if  so  ,the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)
 Yes,

 (b)  Samastipur  Division  being  the  heaviest  metre  gauge  division  on  Indian

 Railways,  it  was  considered  that  from  operational/commercial  angles,  it  would

 be  more  useful  for  Deputy  Divisional  Superintendent  to  function  with  headquar-
 ters  at  Sonepur  under  the  overall  administrative  control  gf  Divisional  Superin-

 tendent,  Samastipur.
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 Written  Answers  Bhadra  9,  1898.(Saka)
 —

 Broad  Gauge  Line  from  Barauni  to  Katihar  (North  Eastern  Railway)

 2143,  Shri  G.  P,  Yadav:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  a  scheme  to  lay  broad  gaue

 ge  railway  line  from  Barauni  to  Ktihar  on  the  North  Eastern  Railway;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  the  work  of  laying  the  railway  line  is  likely  to

 be  completed?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  (a)
 &  (b).  Engineering-cum-traffic  surveys  for  this  conversion  have  been  completed

 It  is  however  proposed  to  take  a  decision.  on  taking  up  this  conversion  after

 substantial  progress  is  achieved  on  Barabanki-Samastipur  and  New  Bongaingaon-

 <Gauhti  MG  to  BG  conversion  projects,  which  are  in  progress

 qe  व्यापारियों  की  कमीदान  बढ़ाये  जाने  पर  उठाईं  गई  श्रापत्तियाँ

 2144.  सरदार  स्वर्ण  fag  सोखी  :  क्या  पेट्रोलियम  मन्त्री  यहू  बताने  की  फ्रपा  करेंगे कि

 क्या  प्रखिल  भारतीय  पैट्रोलियम  व्यापारियों  शौर  स्नेक  राज्य  एसोसिएशनों  ने  1  जुलाई

 1976  से  पैट्रोलियम  विक्रेताओं  की  कमीशन  बढ़ाने  सम्बन्धी  सरकार  के  हाल  ही  के  fata  पर

 श्रापत्तियां  की  है

 क्या  ग्रखिल  भारतीय  पेट्रोलियम  व्यापारियों  की  शिकायतों  को  सनने

 श्रौ र  दूर  करने  के  लिये  1976  में  कोई  उच्च  स्तरीय  बेठक  हुई  श्रौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 aria  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  जियाउर  हमान  :  से  (7)  डीलरों

 और  उनके  संगठनों  से  1-7-76  से  लाग  किये  गये  मोटर  स्पिरिट  are  हाई  स्पीड  डीजल  पर  कमी  शन

 की  दरो  में  संशोधन  के  लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  ।  तेल  मूल्य  निर्धारण  समिति  के  अध्यक्ष  तथा

 सदस्यों  से  डीलेरो  के  संगठनों  ate  श्रखि एम् धज  भारतीय  पंट्रोॉलियम  व्यापारी  फ़ैडरेशन  के  प्रतिनिधियों

 के  साथ  14  1976  को  सविस्तार  विचार  विमश  किया  ।  संगठतो  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्नों

 पर  तेल  मूल्य  निर्धारण  समिति  विचार  कर  रहो  है  समिति
 को  रिपोर्टे  को  प्रतीक्षा  की  जा

 रहो

 grSsat
 को

 reqare  सुचित  कर  दिया  गया

 महिलाओं  के  लिये  व्यघसाय

 2145.  सरदार  ः  fag  सोखी  न्याय  शौर  कम्पनी कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेगे  कि

 देश  में  उच्च  स्ायालयों  में  कितने  प्रतिशत  महिला  न्यायाधीश  है  att  क्या  उच्चतम

 न्यायालय  में  कौई  fear  स्पायाधीश  है  ;

 महिलाओं  को  विधि
 व्यवसाय

 aT ay  के  लिये
 प्रोत्साहित

 करने  के  लिये  सरकार  का

 कया  कॉंयंवॉही  करने  का  विचार
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 श्रगस्त  31,  1976  लिखित  उत्तर
 —x

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  एच०  श्रार०  :  कुल  351

 घीर्शों  में  से  केवलਂ  एक  महिला  उच्च  न्यायालय  की  न्यायाधीश  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  में  कोई

 महिला  न्यायाधीश  नहीं  है  ।

 मुष्य  मंत्रियों  से  भ्रतुरोध  किया  गया  था  कि  उच्च  न्यायालयों  में  रिक्त  स्थानों  की

 gta  करने  के  लिये  प्रस्ताव  भेजते  न्यायाधीशों  के  रूप  में  नियुक्त  किये  जाने  के  लिये  यदि  कोई

 उपयुक्त  महिला  श्रधिक्ता  न्यायिक  झ्राधिकरी  at  उनके  नामो  पर  भी  विचार  किया  जाये  शौर

 उनकी  सिफ़ारिश  की  जाए  |

 भविष्य  में  तट  पर  खोज  कायें  क्रम  के  लिये  वित्तीय  कठिनाइयाँ

 2146,
 सरदार  स्वंण  सिह  सोखी

 :  क्या  Ztlaara  मन्त्री
 यह  बताने की  कृपा

 करेगे  fF :

 धनराशि  की  कमो  के  कारण  भविष्य  में  तट  पर  खोज  कार्यक्रम  रूक  गये  है  !

 क्या  व्तेमान  fort  की  छिद्रण  क्षमता  3,000  मीटर  से  afm  नहीं  है  ;

 क्या  कुछ  क्षेत्रों  को  छोडा  गया  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  त्रौर

 तट  पर  खोज  कार्य  तेज  करने के  fet  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  मन्त्रालय  में  saeral
 जियाउरंहमान

 :  जी  नहीं  ।

 जी  at  एन जी
 सी  के  पास  3000  मीटर  की  गहराई  से  afere  तक  खुदाई

 करने में  समये  भ्रनेक  रिंग  हैं  ।

 जी  नहीं

 at  एन  जो  सो  अपने  अपतटीय  प्रयासों  की  उपेक्षा  किये  बिना  तेल  की  श्रत्यघिक

 सम्भावना  वाले  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  तेल  श्रस््रेषण  कार्यकलापों  को  गहन  कर  रहीं  जहां

 श्रावश्यकता  ग्रन्वेी  व्यधन  कार्य  के  faq  नये  रिंग  प्राप्त  किये  गये  हैं  ate  किये  जा  रहे  हैं  ।

 विदेशों  में  Wire  कम्पनियाँ

 2147.  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  क्या  FATY  और  कम्पनी  ma  मन्त्री  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेगे  कि  :

 31  1976  की  विदेशी  में  चल  रही  भारतीय  कम्पनियों की  संख्या  क्तिनी

 थी  ;  श्रौर

 उस  तारीख  को  में  इन  कम्पनियों  की  कुल  श्रास्तियां  कितनी  थी  ?

 न्याय  ale  कम्पनी  मन्त्र/लय  में  उपमन्त्री  तथा

 वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  31-3-1976  तक  भारतीय  कम्पनियों

 विदेशों  में  67  संयुक्त  उपक्रमों  का  संचालन  कंर  रही  जो  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ।  उनके  द्वारा

 भ्रनुमोदित  साम्य  हिस्सा  भाग  ग्रहण  15.0  20  करोड़  रूपयो  की  राशि  का  था
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 Written  Answers
 Au  gust

 31;  1976

 विदेशी  प्रौीबधि  कम्पनियों  दारा  फार्मूलेशन  का  बनाया  जाना

 2148.  श्री  भालजो  भाई  रावजी  भाई  परमार  क्या  रसायन  श्र  उर्वरक  मंदी  यहं

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों के  दौ  रान  26  प्रतिशत  से  अधिक  विदेशीਂ  साम्य  पूंजी  वाली  कम्पनियों

 द्वारा  बनाये  गये  फामलेशनों  का  विवरण  क्या  है

 गत  तीन  वर्षों  में  ऐसे  फार्मूलेशन  का  कितना  उत्पादन  gar  ate  किस  साधन  से

 कच्चा  माल  प्राप्त  किया  गया

 क्या  विभिन्न  लगू  farat & के  उपबन्धों  के  atta  ए  कम्पनियों  के  विरुद्ध

 कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं
 ?

 रसायन  शर  उर्वरक  मन्त्री  पी०  सौी०  शौर  26  प्रतिशत  से

 श्रघिक  विदेशी  पंजी  वाली  कम्पनियों  की  संख्या  59  है  य्रार  उनके  द्वारा  सल्फा

 संक्रामग  श्रवरोधियों  विटामिनों  तपेदिक  रोधी  तर  मलेरिया  श्रवरोधों  जवी  प्रपंज  ग्रौषधों  पर

 आधारित  सुत्नयोगों  को  संख्या  हजारों  इन  कम्पनियों  के  नाम  तया  1973-1974  1975

 के  उनके  द्वारा  उत्पादित  का,मल्प  संलग्न  विवरण  पत्न  में  दिये  गये  हैं  [zearat

 में  रखा  गया  देखि7ए  पढा  एजजडो०  11319/76]  माल  के  साधन हैं  (i)  प्रगुंज

 rat  का  उनका  अपना  उत्पादन  (ii)  प्रयज  के  शस्य  उत्पादकों  से  श्रौषधें  .  प्राप्त

 करना  (lit)  स्टेट  कवाकर्स  एंड  फार्मात्य  डीकल्स  कार्पोरेशन  तवा  इन्डिप्रन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्य  टीकल्स

 fro  से  प्राप्त  अ्रायातित/सरगीबद्ध  प्ररंज  ग्रोबथें  गौर  (iv)  सीघा  सायत  |

 ate  सम्बंध  निपमों  के  meade  कार्रवाई  करने  का  प्रश्न  तब  उठत  है  जबकि

 ऐवें  निन  का  setae  किया  गया  लगन  का  कोई  उदाहरण  समने  प्राया  था  सरकार

 के  नोटिस  में  गया  तो  सम्बध  fare  पर  कानन  के  W1  पार  उत्तकों  जाव  को  जायेगी  ie

 उस  पर  कारवाई  की  जायेंगी  |

 राजस्व  की  चो  ग  की  रोकथाम  के  लिये

 2149
 श्र  रघुनन्दनलाल

 भाटिया  :  क्या  रेल
 मंत्री

 यह  बताने
 कौ  4  करेंगे  कि

 क्या  रेल  विभाग  ने  हाल  at  में  राजस्व  की  चोरी  की  UH AT  के  लिये  कोई

 चलाया

 यदि
 न

 तो  क्या  श्रमियान  सफल  रहा  ्रौर

 (=)  afe  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?|

 रेल  मन्त्रालय  में  SqArat  ger  faz)  श्र  (@)  जी  aft

 एक  विवरण  संलग्न  है
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 Pe

 विवरण

 राजस्व  में  कमी  मु ड्प ञ्  रूप  से  बिना  टिकट  यात्रा  तथा  क्षतिपूर्ति के  दावों  के

 भुगतान  के  कारण  होती  (2)  )  बिना  ठिकट  यात्रा  के  aia  में  बिना  टिकट  यात्रा  को

 रोकने  के  लिए ए  कई  उपाय  किये  गये  हैं  ग्रोर

 इफ

 परिगाम  स्वरूप  tat  के  राजस्व  में  काफी  बड़ोतरीं

 हुई  है  जैसा  कक  नीचे  दिखाया

 गया

 1-7-74  से  1-7~-75  a

 30-6-75 को  30-6-76  कों

 अवधि  के  दौरान  mata  के  दौरान

 (1)  बिना  टिकट  यात्रियों  या  अनपप कत  टिकटों  पर

 यात्रा  करते  पाये  गये  व्यवितयों  की  संख्य  18.  49  लाख  24.84  लाख

 (2)  बिना  बक  किये  माल  के  मामलों  कौ  संख्या  11.16  लाख  15.73  लख

 (3)  रेलवे  को  बकाया  वसल  की  गयी  रोशि  कै  346.78  लाख  479.09  लाख

 धव

 बस  को  गधी  बकाया  राशि  में  लगभग  38  प्रतिशत  की  पद  हुई  है  fat  टिकट  यता  को

 समाप्त  करने  के  लिए  fax  गये  seats  फलस्वहत  टिकट  खिड़कियों  पर.टिकटों  की  farat Tart
 आप  में  काफी  वुद्धिहु

 है
 |  इस  प्रकार  1974-75  के  प्रतिमास  लगमग  34  करोड़  रुपये  को  अ्रौसत

 अय  की  तुलना  मे  mia  से  जून  1976  तक  की  wale  में  ग्रोस त  लगभा  50  करोड़  रुपये  की

 मासिक  अय  हुई  ।

 (a  Tet,  SsrSTIA  तथा  wea  मामलों  के  कारण  दावों  की  घटनाओं  कनी  लाने

 के  उड्देरय  से  भारतीय  रेलों  पर  सरत  दावा  निरोधक  अभियान  चलाया  गया  इस  श्रभियान  के

 फलस्वरूप  1  जुलाई  75  से  30  1976  तक  की  अवधि  में  5,78,  175  दावे
 किये  गये

 जबकि  1  जुनाई  ..1974  से  30  जून  1975
 के  दौरान  इनकी  संख्या  6,  93,044

 थी

 थो  नवे
 दावों  में

 16.5  प्रतिगत  कमी
 का

 ase

 ईरान  से  अशोधित  तेल  का  श्रायात

 2150.  श्री  रघनन्दन  लाल  भाटिया  क्या  पड़ोलियम  मन्त्री  We  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  ने  गत  वर्ष  ईरान  से  कितने  भ्रयोधित  तेल  का  श्रायात

 क्या  इस  वर्ष  ईरान  स  are  धत  तेल  का  श्रायात  करने  सम्बन्धी  व्यवस्था  को
 अन्तिम  रूप  दिया  ज़ा  रहीं  र

 याद
 हां

 ि |
 तत्सम्बन्धी  तथ्य  हैं

 ?

 67



 Written  Answers  Bhadra  9,  1898  (Saka)

 पट्रोलियम  मंत्रालय  में  STAT  ferarstgara  श्रंसारी
 से

 प्राईवंट

 तेल  कम्पनियों  द्वारा  ईरान  से  श्रशोधित  तेल  के  प्रायात  के  अरति रिक्त  नेशनल  ईरानियन  कम्पनी

 कैं

 साथ  किये
 गये  ठेके

 के  ग्रस्तगं त  1975  में  ईरान से
 3,  4  मि०  मी०  ठन  श्रशोधित  तेल  का

 किया
 गया  इस  वर्ष  लंगभग  उतनी  ही  मात्रा  में  एन  शाई  थ्रो

 सी  से  खरीदने  कीं

 wan  t 4 q |

 नेडानल  कम्पनी  लिमिटेड

 2151.  श्री  इन्द्रजीत Wa  कया  fafa,  ana  श्र  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 HIT  करेंगे  कि  :

 )  श्री  रार ०  एन०  गोयनका  झर  उनके  सहयोगियों  की  नेशनल  कम्पनी  लिमिटेड  के

 मामलों  में  किस  प्रकार  की  शभ्रौर  कितनी  धनराशि  की  हेराफेरी  के  लेनदेन  का  पता  चला  श्रौर

 इस  कम्पनी  के  प्रबन्ध  को  wot  हाथ  में  लेने  wit  इस  प्रयोजन के  लिए  निदेशक

 नियक्त  किये  जाने  सम्बन्धी  सरकार  के  निर्णय  के  तात्कालिक  कारण  क्या  हैं
 ?

 न्याय  परौ  कम्प  कार्य  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  बरुदा  कम्पनी

 के  प्रबन्ध  ने  विभिन्न  वित्तीय  संस्थानों  से  ऋण  प्राप्त  किया  था  जो  श्री  श्रार०  एन०  गोयनका  के

 प्रभाव  या  fraraorrentar  थे  उन  विभिन्न  सार्थों  को  कम्पनी  को  कच्चे  जूट  की  श्रापुर्ति  के  प्रकठ  उद्देश्य

 के  भ्रम्रिम  धन  देने  में  इन  राशियों  का  बेईमानी  से  उपयोग  किया  गया  था  ।  कम्पनी  ने  कतिपय

 घवितरणकर्ताशओं  को  senna  भ्रग्रिम  धन  के  रूप  में  भी  धन  जबकि  इन  पार्टियों  को  न  तो  कम्पनी

 को  कच्चे  जूट  कौ  agate  के  लिए  इतने  धन  की  श्र  ना  ही  कच्चे  जूट  की  भ्रापुर्ति  के  व्यापार  कों

 करने  के  लिए  श्रावश्यकता  थी  किन्तु  इनको  केवल  कम्पनी  की  निधियों  में  परिवतंन  के  लिए  afar  में

 रखा  गया  था  श्री  गोपन्का  द्वारा  अ्रायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  के  मध्यस्थों

 द्वारा  जो  पार्टियों  द्वारा  aa  लेते  थे  जिनको  कम्पनी  द्वारा  अग्रिम  धन  दिया  जाता  शेयरों  को

 खरीदने  के  लिए  काफी  शभ्रम्िम  धन  का  प्रयोग  किया  गया  था  ।  श्री  गोयनका  से  सम्बंधित  पार्टियों  को

 कम  कीमत  पर  बिक्री  की  प्रबन्ध ने  उसके  पास  रखे  स्टाक  के  गलत  विवरण  को  देकर  स्टेट

 बेक  are  इण्डिया  को  धोखा  दिया  है  ।

 उद्योग  ate  विनियम )  1951  को  धारा  के  श्रन्तगंतਂ

 afacay  का  प्रयोग  करते  हुए  सरकार  ने  नेशनल  कम्पनी  लिमिटेड  के  प्रबन्ध  को  लेने  के  लिए  व्यक्तियों

 के  निकाय  को  प्राधिकृत  किया  जैसा  कि  सरकार  को  सन्तोष  था  कि  प्रौद्योगिक  उपक्रम  अर्थात

 नेशनल  कम्पनी  लिमिटेड  के  प्रभारी  व्यक्ति  निधियों  के  मोड  द्वारा  उस  स्थिति  को  लाये  थे  frat

 द्वारा  उक्त  ग्रौद्योगिक  उपक्रम  में  उत्पादन  के  प्रभावित  होने  की  सम्भावना  थी  |  श्रौर  इस  प्रकार

 की  स्थिति  से  इसका  बचाव  था  |

 ससस
 ईस्ट  एंग्लिया

 प्लास्टिक  लिमिट्ड

 2152.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  न्याय  श्रौर  कम्पनी कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 करेंगे कि  क्या  इस  भ्रारोप के  प्राघार  पर  कोई  निरीक्षण किया  गया  है  कि  जहां  तक  कम्पनी  के

 qa
 में

 19  1956 के  सहयोग  करार  का  उत्लेख  है  शर  जहां  तक  वह  इस  तथ्य  को  छिपाता
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 नगा

 हैकि  भारत  सरकारनें  25  1956  को  पूंजी  सम्बन्धी  मामलों  पर  सम्मति  दी  झ्रौर  18  जुलाई

 1956  को  mara  लाइसेंस  दिया  था  मसय  ईस्ट  एंग्लिया  प्लास्टिक  लिमिटेड  का

 विवरण-पत्र  कपटपुण  है
 ?

 विधि  न्याय  श्र  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  BTaex  बेदब्रत  इस  कम्पनी

 की  लेबा-बहियों  का  कम्पनी  1956  की  धारा  2094)  के  अन्तगंत  निरीक्षण  भ्रक्तुबर|

 1974  में  किया  गया  एवं  माननीय  सदस्य  द्वारा  faz fara  श्रारोप  निरीक्षण  रिपोर्ट  में

 अमाणितਂ  नहीं  हुमा  था  ।

 faacia  रक्षा  कर्नचारियों  को  थात्रा  araral  रियायतें

 2153.  श्री  इन्द्रजीत  Wea  क्या  रेल  मन्त्री  यह्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  विकलांग  रक्षा  कमेंचारियों  को  उनकी  देश  के  प्रति  सेवा  को  देखते

 हुए  रेल  यात्रा  में  कुछ  रियायत  देना  चाहती  तौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  Beal  बटा  :  are  (a).  जिन  व्यक्तियों  के  निचले

 अग्रागं  काय  करने  में  असमथ  ऐसे  विकलांग  व्यक्तियों  को  तथा  wea  व्यक्तियों  को  जिनमें

 ऐसे  श्रपंग  रक्षा  कमंचारी  शामिल  हैं  पहले  से  ही  रेल  यात्रा  सुविधा  उपलब्ध  है  ।  किसी  अरन्य

 झप  गता  के  लिए  रक्षा  कमचारियों  को  यात्रा  सुविधा  दिये  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पाँचवीं  योजना  के  दौरान  नई  रेल  लाइनें  (AGIA  में  रेलवे  की  श्रसमर्थ ता

 2154.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्होंने
 19  1976  को  बम्बई  में  समाचा  रपवों  के  प्रतिनिधियों  को  यह  बताया

 था  कि  वित्तीय  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  tad  विभाग  पांचवीं  योजना  के  दौरान  नई  रेल  लाइनें  नहीं

 बिछा  ्रौर

 यर्दि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ।

 रेल  सन्जालय  में
 बूटा  :

 ale  (a)  रेल  मन्ती  ने  श्रपने प्रेस  सम्मेलन

 को  छोड़कर  पांचवीं  योजना के
 दौरान  अधिक  दुष्टि  से  अरति  महत्वपूर्ण | क्षेत्रों  के  लिए  श्रयेक्षित  नयी  लाइनों क

 में झ्रौर  प्रिक  नयी  नथी  रेल  लाइनों  का  निर्माण  हाथ  में  लेने  में  संसाधनों  की  कमी  श्रौर  कठिनाई  के

 बारे  में  एक  सामान्य  बयान  दिया  था  |

 धरगधघर-कुडा  साल्ट  साइडिंग  को  बड़ी  लाइन  में  afzafza  करना  (ata

 2155.  श्रीमती रोजा  Feerrere  ar  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  1

 क्या  उन्हें  तथा  अन्य  रेल  को  ऐसा  कोई  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  gar  है  जिसमें

 पश्चिम  रेलवे  स्थित
 धरंगधर  साल्ट  साइडिंग  को  मीटर  गेज  से  बड़ी  लाइन  में  परिवतित  करने

 का  श्रनुरोध किया  गया  यदि  हां  तो  उस  पर  निणंय  किया  गया  श्रौर
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 क्या  21  किलॉमीटर  लम्बी  इस  साइडिंग  को  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  करने  पर  झ्ाने

 चाली  लागत  का  कोई  श्रनूमान  लगाया  गया  यदि  तो  इस  पर  कितनी  लागत  झायेगी ?

 रेल  मन्त्रालय में  Borat  बटा  a)  जी  al

 मोटे  तौर  पर  किये  गये  मूल्यांकन  के  अनसार  मोटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  पर

 लगभग  72.  23  लाख  रुपये  की  लागत  अ्रायेगी  ate  इसलिए  इस  प्रस्ताव  का  वित्तीय  दृष्टि  से  औचित्य

 नहीं
 है

 ण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  के  श्रधिकारियों  द्वारा  विदेशों  का  दौरा

 2156.  श्री  ataare  सोलंकी  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  लिमिटेड  के  warq-faeaa  तथा  श्रन्य  कुछ

 सरकारी  श्रधिका  रियीं  ने  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फ़ार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  तथा  हिन्दुस्तान  एप्टी  बायोटिक्स

 लिमिटेड  के  लिये  प्रौद्योगिकी  की  खोज  हेतु  हाल  ही  में  विदेशों  का  दौरा  किया

 )  यदि  तो  उनके  दौरे  के  क्या  परिणाम  उनके  दौरे  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 खर्च हुई  प्रौर इस  ag
 को  किस  स्रोत  से  वहन  किया  a

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फ़ार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  तथा
 हिन्दुस्तान

 एण्टी  fee  लिंमिटेड  कितनी  बल्क  झषधियों  के  faa  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  कर  सके ?

 रसायन  शर  उवरक  मन्त्री  पी०  ato ०  :
 कुछ  ग्रौषधों  के  लिये  तकनीकी

 जानकारी  का  पता  लगाने  के  लिये  श्राई०  डी०  पी०  Uwo  के  प्रबन्ध  निदेशक  तथा  दो  तकनी की  विशेषज्ञों

 का  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  जन  1976  में  विदेशों  में  गयाਂ  था  ।  सचिव  एवं  भी

 जो  प्राई०  डी०  पी०  एल०  के

 =

 प्रतिनिधि  मण्डल  के  दौरे  के  दौरान  रोम  में  खाद्य ve  व  कृषि  ग्रायोग  की  उं  रक

 पर  बैठक  में  भाग  ले  रहे  थे  प्रतिनिधि  मण्डल  साथ  कुछ  प्लाट  देखने गये  थे  ।

 argo  डी०  पी०  एल०ਂ  प्रतिनिधि  मण्डल  निकोटीनामाईड  निकोटिनिक  ऐसिड

 पौर  मेथाईल  ईधथिल  पाइरिडाइन  के  लिये  तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  समझौते  को  पुरा  कंरने

 में  सफ़ल  रा  तौर  कुछ  सं  frase  आषधों  ale  एन्टी  बायोटिक्स  के  लिये  तकनी की  जानकारी  प्राप्त  करने

 के  लिये  भी  बातचीत  की  गई  ।

 argo  डी०  पी०  एल०  ने  AGA  प्रतिनिधि  मण्डल  पर  3194  भ्रमरी की  डालर  की  विदेशी

 व्यय  की  ।  सचिव  के  विदेश  जाने  पर  व्यय  सरकार  द्वारा  किया  गया  था  ।

 श्राई०  डी०  पी०  एल०  तथा  एच०  Yo  एल०  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  प्राप्त  की  गई

 चौकी  जानकारी
 निम्न  प्रकार  है

 :--

 झाई०  डी०  पी०  एल०  निकोटिनिक  एसिड  मेथाईल  इथिल  पाइरिडीन
 के

 लिये  समझौता  किया  गया
 टेट्रसाईकिलीनਂ  इरथ्योमाईसी न

 साईकिलीन  qe  मेंथाईल  stat  ae  रिफ़ैमंपीसीन  के  लिये

 भी  को  गई  है  ।
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 लखित  उत्तर

 ध: हू  Yo  एल० :  aaa  टोयो
 जोजो

 जापान  से  पेनिसीलिन  निर्माण  के  लिये  1  एच०  To  Weto

 को  रीथ्थोमाइसीन  अ्रोर  ध 2  ईसीन  की  aa flat  जानकारी  के  लि  भी  प्रस्ताव

 प्राप्त हुए  हैं  ।

 श्रीषघियों  का  उत्पादन

 2157.  श्री  पोमचन्द  सोलंकी
 :  क्या  रसायन  श्रौर  उर्वेरक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बल्क  श्रौषधि  उत्पादन  के  कितने  मामलों  में  उत्पादन  का  कुछ  भाग  अ्रसम्बद्ध  फ़ार्मलिटरों

 को  देने
 की

 शर्ते  लगाई  गई

 गत  तीन  वर्षों  में  एसी  श्रौषधियों  का  कितना  उत्पादन  हुन्ना  वि  तनी  झ्ौषधि  दूसरों  को

 सप्लाई  की  गई  तथा  कितनी  अपने  उपयोग  में  लाई

 क्या  श्रधिकांश  विदेशी  कम्पनियां  रक्षित  उपयोग  के  लिये  बत्क  बना  रहा  हू

 तथा  बल्क
 antes  तथा  फ़ार्मलेशन  भ्रौषधि  दोनों  का  ही  अधिक  उत्पादन

 कर  रही  प्रौरर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है
 ?

 रसायन  शौर  उर्वरक  मन्त्री  पी०  सी०  :  1973,  1974  त्रौर  1975 के

 दौरान  प्रप ज  के  उत्पादन के  लिए  भ्रौद्योगिक  लाइसेंस  इस  शर्त  पर  उरी  fa  गए  थे  कि  वास्तविक

 उत्पादन  की  कुछ  प्रतिशतता  गर  संगठित  उद्योगो  को  देनी  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा
 रही

 है  Alt  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 ste  ्रौषध  उत्पादकों  द्वारा  अधिक  श्रौषधों  का  उत्पादन  करने  के  प्रश्न  पर  हाथी

 समिति
 ने  विचार  किया  था  ।  प्रपूंज  झ्रौषधों  के  प्रधिक  उत्पादन  के  ब्यौरे  हाथी  समिति  की  रिपोर्ट  के

 seat  1  में  श्रंकित  ।  जो  8-5-1975  को  सभा  पटल  पर  रख
 दी  गई  थी  ।  विषय  पर

 समिति  की  सिफ़ारिशें  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 इष्डियन  ड्रग्स  एण्ड  लिमिटेड  तथा  faa  unsaaifeaa  द्।रा  बत्क

 ‘atta fexait  का  उत्पादन

 2158.
 श्री  सोमचन्द  सोलंकी  :  क्या  रसायन  शौर  उर्वरक  मन्त्री  यह  बताने  की  प  करेंगे कि

 इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  संरकार  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  लिमिटेड  श्रौर

 हिम्दुस्तान  एण्टी  arate  लिमिटेड  के  प्रस्तावी  कौ  पहले  ही  श्रनुमोदितं  कर  चुकीं  उन्होंने  कितनी

 बल्क  श्रौषघियों  का  उत्पादन  अ्रभी  ta  भ्रारम्भ  नहीं  किया

 क्या  इन  परियोजनाश्रो  की  क्रियान्विति  न  होने  का  कारण  wet  उपलब्ध  न  होना

 है  अथवा  कुछ  बातें  श्रौर
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 क्या  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फ़ार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  तया  हिन्दुस्तान  wears fest

 लिमिटेड  ने  सकेत  दिया  है
 कि  कुछ  aval  के  लिये  प्रौद्योगिकी  उनके  पास  श्रथवा  राष्ट्रीय  प्रयोगशा  लागों

 के  पास  उपलब्ध  ax  यदि  तो  फ़िर  भी  प्रौद्योगिकी  का  ग्रायात  करने  की  शभ्रनूमति  क्यों  दी  जा

 रही है  ?

 रसायन  श्रौर  उबंरक  मन्त्री  पी०  सौ ०  सेठी  ate  श्राई०  डी०  पी०  एल०

 को  जिन  47  प्रयूंज  ष  घों  मध्यवर्ती  उत्पादों  के  निर्माण  के  लिये  लाइसेंस  दिया  गया  है  कम्पनी

 उनमे ंसे  37  उत्पादों  का  उत्पादन  पहले  से  ही  कर  रही  है
 ?  जिन  शेष  10  मदों  का  उत्पादन  WAL  थ्रारस्म

 किया  जाना  है  उनमें से  हाल  ही  में  अर्थात | स  20-11-75  से  27-7-76  के  दौरान  नाव  िक  राइस

 जारी  किये  गये  थे
 ।

 तथापि  कम्पनी  के
 पास  इन

 सभी  मदों  के  लिये  प्रौद्योगिकी  शेय ्  संद

 का  उत्पादन  ATS c  डी०  पी०  एल०  ने  श्रारम्भ  हीं  किया  है  क्योंकि  उन्होंने  इस  तथ्य  को  शान  में  रखते

 हुए  कि  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में
 कम्पनियां  पहले  ही  इंस  मद  का  निर्माण  कर  रही है  ,  दय  सद  को  लाभ

 प्रद  नहीं  समझा  |  एच०  To  एल०  को  प्ररूंज  सात  waar  ्रौर  विटामिन  के  निर्माण

 के  लिये  लाइसेंस  दिया  गया  है
 ।

 जिनमें  से  वे
 6  मदों  पहले से  ही  उत्पादन कर  रहे  हैं  सातवें  मद

 नियोमाइसीन  जो  एच०  ए  एल०  के  भ्रनुसन्धान  श्र  विकास  प्रभाग  द्वारा  देशीय

 रूप  से  विकसित  प्रौद्योगिकी  पर  श्राधारित  के  सम्बन्ध  में  कम्पनी  गुणवत्ता  सम्बन्धी  कुछ  तकनी  की

 समस्याश्रों  का  अपवन भव  कर  रही  है  ।  कम्पनी  का  अ्रनसन्धान  ग्नौरर  विकास

 ए

 एकक  इस  समस्या  की जांच  कर

 रहा  है  प्रौर  कम्पनी  निकट  भविष्य  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  अरा रम्भ  करने  की  झ्राशा  द.रती  है

 हां  ।  प्रौद्योगिकी  का  श्रायात  तभी  किया  जाता  है  जब  देशीय  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध

 नहीं  होती  है
 ।

 कुकिंग  गस  की  सप्लाई  के  बारे  में  दामले  समिति  की  सिफारिशों

 2159.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँधी  :  क्या  पेट्रोलियम  मन्त्री  यह  बताने  की  ठप  करेंगे कि

 क्या  दामले  समिति  ने  हाल  में  प्रस्तुत  किये  गये  qua  प्रतिबेदन में  यह  सिफ़ारिश

 की  है  कि  कुकिंग  गैस  की  सप्लाई  के  लिए  नये  स्थान डू  sa  के  बजा ये  उन  नगरों  की  ग्रावश्यक्ताश्रों  को  पुरा

 करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाये  जहां  इसको  पहले ही  बेंचा  जा  रहा  है

 क्या  नगरों  में  गेस की  पुरी  न  हो  सकने  वाली  मांग के  बारे में  कोई  श्रतुमान

 गाया  गया  है  ग्रौर  मांग को  पुरा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  AIT

 क्या  समिति  ने  कुकिंग  गस  की  लागत  को  कम  करने  के  उपाय  भी  gaia  हैं  शौर  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  हैं  श्रौर  उनको  कार्यात्वित  करने  के  लिए  क्या  का्येवाही  की  गई  है
 ?

 पेट्रोलियम  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  जियाउरंहमान  दामल  समिति  ने

 sat  रिपोर्टे  में  यह  विचार  प्रकट  किया  है  कि  जिन  नगरों  atx  कस्बों  में  तरल  गैस  का  विक्रय  पहले  से

 आरम्भ  किया  गया  है  वहां  मांग  को  ध. [णेत  पुरा  करने  के  बाद  ही  नये  माकट  में  प्रवेश  किया  जाये  |

 तरल  पेट्रोलियम  गस  की  मांग  का  सही  ग्रबुमान  सम्भव  नद्दीं  है  क्योंकि  कोयला  साफ्ट

 कोक  लकड़ी
 का

 कोयला  लकड़ी  मिट्टी  के  तेल  भ्रादि  जैसे  विकल्प  इंधनों  का  भी  घरों  में  प्रयोग  किया

 जाता है
 ।

 परन्तु  गेस  के  नये  कनेक्शनों की  वर्तमान  मांग  शोधन  शालाझों  द्वारा  उत्पादन  से  बहुत
 प्रघिव

 है
 ।
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 लिखित  उत्तर
 विधी वी  LOO,  धि  विविविविवििविविधिवििििविविधिधििििििधिधिधिवििवििधिधी
 अगस्त

 31,
 1976

 उपरोक्त  में  जो  कुठ  कहा  गया  है  उसके  श्रतिरिक्त  समिति  ने  गेंस  की  सप्लाई

 लागत  में  बचत  करने  के  लिये  निम्नलिखित  उपायो  का  सुझाव  दिया  है  :-

 (i)  देश  के  ऊपरी  स्थलों  (mowed  में  यथा  सम्भव  अप्रधिकतम  वाटलिंग

 carat  की  स्थापना  की  जाय  I

 (ii)  उपभोक्ता  केन्द्रों  के  समीप  स्थित  वाटलिंग  प्लांट  तक  गैस  प्रपुज  रूप  में  ले  जाकर

 उपभोक्ता  सिलन्डर  ग्रनुपात  में  कमी  के  द्वारा  ;  ग्रौर

 (iii)  मैन  के  बिक्र  का  परिस्तार  केवल  वियवान  मार्केट  के  श्रधघिक  समीप  के  ~ ATR 2 i  में

 किया  जाये  ।

 बाम्बे  हाई  से  प्राप्त  अशोधित  तेल  का  परिष्करण

 2160.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  :

 श्री  बालजुण्ण  ें कना  नायक  :  क्या  पेट्रोलियम  मन्त्री  ae  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  बाम्बे  हाई  से  प्राप्त  प्रशोधित  तेल  के  परिष्करण  में  कुछ  तकनीकी  कठिनाइयां

 क... ण्दा  हो  गई  है  जिनके  कारण  तेल  उद्योग  विशेषकर  इसका  परिष्करण  प्रगाली  को  पुनर्गठित  करने

 की  बांछगीयता  की  जाँच  करने  की  श्रावश्यकता  पड़  सकती  है  ;

 यदि  at,  तो  इस  समय  किस  प्रकार  की  कठिनाइयां  सामने  श्रारही  है  ate  क्या  इस

 कारण  बाम्बे  हाई  से  anita  तेल  के  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  आशंका  है  ;

 इस  स्थिति  से  निपटने के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  जियाउरहमान  :  बम्बई  हाई  अ्रशोधित
 तेल  का  इस  समय  भारत  प्रयोगशाला  में  शोधन  किया  जाता  है  ।  क्योंकि  भारत  शोधन  शाला  की

 डिजाईन  श्रायांतित  मध्य  पुर्व  कच्चे  तेल  के  शोधन  के  लिये  की  गई  थी  ale  बम्बई  हाई  तेल  का

 कई  विशिष्टताएं  भ्रायातित  कच्चे  तेल  से  भिन्न  थी  इस  कच्चे  तेल  के  इस  शोधन  शाला

 में  शोधन  किये  जाने  में  कुछ  समस्याश्रों  का  सामना  करना  पड़ा  ।  इन  समस्याश्रों  के
 समाधान  के  लिये

 शोधन  शाला  द्वारा  प्रक्रियाओं  में  कुछ  संमजन  की  तथा  इसे  हाई  पोर  पाइंट  वाले  कच्चे  तेल  के

 प्राप्त  करने  रखें  जाने  श्रौर  लाने  ले  जाने  श्रौर  इस  प्रकार  इस  हाई  पोर  पोइंट  कच्चे  तेल  से  तेयार  होने

 बाले  अवशिष्ट  पदार्थों  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  कुछ  छोठी  छोटी  सुविधाएं  दी  जानी है  इस

 समय  ये  संशोधन  तथा  किये  जा  रहे  kate  तेल  उधोग  के  पुनर्गठन  की  कोई  a
 शाप c  श्यकता

 नहीं  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 रेल  feat  का  जारी  किय  जाना के  ह  दे  दे  क  व  ब

 2161.  श्री  एन०  Fo  होरो  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  टिकट  गाड़ियों  में  स्थानों  की  उपलब्धता  के  झाधार
 पर  जारी

 किये  जा

 श्रौर है  र  स्थान न  पा  सकने  वाले  यात्री  at  टिकट  रेलवे  स्टेशनों  पर  वापस  कर  सकते

 यदि  तो
 ऐसे

 मामलों  में  किराये  की  राशि  वापस  देने  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रक्रिय

 अ्रपनाई  जाती  है  ?

 रेल  मंत्रालय में
 Sonat

 बूटा  श्र  गाड़ियों में  स्थान  की  उपलब्धता

 के  झाधार  पर  टिकट  जारी  किये  जाते हैं
 ।  स्थान  न  पा  सकने  वाले  यात्री  गाड़ी  छूटने  के  तीन  धन्टें  के

 grat  अपना  टिकट  रेलवे  स्टेशन  पर  वापस  कर  सकते  है प्रौर  किराये  की  पुरी  रकम  वापस  ले  सकते  हैं  ॥

 प  लाइन  बिछाने  के  लिए  एक  डच  कम्पनी  के  साथ  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  AAT  का  करार

 2162.  श्री  एन०  Fo  होरो  :  दब  पेट्रोलियम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  बम्बई  हाई  तथा  बेसीन  तटदूर  तेल  क्षेत्रों  में  उत्पादित  तेल  झ्रौर  गैस  ले  जाने  के

 लिय  समुद्र  में  पाइप  लाइन  बिछाने  हेतु तेल  तथा  stefan गैस  श्रायोग  ने  एक  डच  कम्पनी  के  साथ

 बात  चीत
 कर  ली  है  ;

 यदि  gi,  तो  इंस  सम्बन्ध  में  हुए  करार  की  मूख्य  बाते  क्या  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउरहमान  श्रौर  लगभग

 21.  74  करोड़  पये  कीं  लागत  पर  हु  एन  जी  सी  ने  पाइप  ले  व  डेरिक  वाज  के  लिये  डच  कम्पनी

 के  साथ  ठेके  पर  हस्ताक्षर  किये  है  1977  के  अन्त  तक  इस  जलयान  की
 बम्बई

 arate  क्षेत्र

 में  डीलीवरी  देना  निश्चित  इसे  तेल  ate गैस  को  ले  जाने  के  लिये  ai  एन  जी  सी  द्वारा

 संमुद्र  तल  में  बहाव  साइनों  तथा  पाइपलाइनों  को  बिछाने  के  प्रयोग  में  लाया  जायेगा  |

 तमिलनाड  में  रल  लाइनों  का  विद्यतीकरण

 2163.  श्री  एस०  ठ्०  मुरुगनन्तम  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तमिलनाडू  में  विद्युतीकरण  के  विभिन्न  चरणों  में  कौन-कौन  सी  रेल  लाइन है  ;

 इस  मामले  में  aa  तक  कितनी  प्रगति  हुई है  ;  ax

 (7)  इन  के  कब  तक  पुरा  होने  की  श्राशा है  ?
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 )

 मे
 मे  r " i उपमन्त्री  बु  :  से

 ना

 तमिलनाडू  में  fasta cr  योजनाओ  के  30-6-76  को
 पूरा

 करने  का  लक्ष्य

 नाम  की
 प्रतिशतता

 हाए

 1.  मद्रास  गड़र  बिजली  करण  योजना  के

 अग क  रूप  मद्रास-एलावर  चके  27.56  1979-80

 2.  मद्रास  तिरूबत्लर  2.87  1979-80

 ee  ee  away  सें सरकारो  तथा तथा  मगर  क्षत्र  तेल
 कम्पनियाँ

 2164.  श्री  भाऊ  साहिब  घामनकर  :  कया  पेट्रोल्यिम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ग्रौर देश  में  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  कितनी  तेल  कम्पनियां है

 उन  में  से  कितनी  तेल  कम्पनियां  तेल  शोधन  तथा  तेल  बेचने  का  कार्य  करती  है  तथा

 कितनी  कम्पनियां  केवल  तेल  बेचने  का  ही  काय  करती  है  ?

 पेट्रोलियम  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  रि.याउरहमान  देश में  10  तेलਂ

 शोधनशा  लाए  श्रौर  अथवा  विक्रय  कम्पनियां  है  जिनमें  से  8  सरकारी  क्षेत्र  में  शौर  दो  गैर  सरकारी

 क्षेत्र में  हैं  ।

 5  कम्पनियां  तेल  शोधन  ate  विक्रय  दोनों  दो  तेल  शीधन  wie  एक  केवलਂ  विक्रय  में

 संलग्न  है  ।  एक  तेल  शोधन  कम्पनी  यानि  बौगेगांव  रिफ़ाईनरी  एण्ड  पैट्रोकैमिकल्स  लिमिटेड  अभी

 faatraeay  में  है  alt  एक  विक्रय  कम्पनी  यानि
 fata

 मार्केटिंग
 कारपोरेशन

 लिमिटेड  ने  झभी

 वाणिज्यिक  Ly ala  प्रारम्भ  करता  ।

 जंजीर  खींचे  जाने  की  घट

 2165.  श्री  घार ०  एन०  बसन  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 उन  क्षेत्रों
 के  नाम  हैं  जिन  में  जंजीर  खीचे  जाने  की  घटनाएं  wat  भी  रेलवे

 के  लिये  fared  बनी  हुई  है  ।

 उन  क्षेत्रों  के
 नाम

 क्या  हैं  जिनमें  रेलों  में  डाके  पड़  सकते  हैं  ;  श्रौर

 इन  समस्या  सें  निपटने  के  लिंये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?
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 Saka)

 रेल  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  बूटा  :  जिन  खण्डों  पर  सामान्यतः  खतरे  ्. | की

 जीर  खीचें  जाने  की  धटनाएं  होने  की  श्रधिक  सम्भावना  रहती  है  वे  श्रनुबन्ध  में  दिये  गये  है  ।

 अ्रनुबन्थ त्र  के  खप  में एक  विवरण  संलग्न  है

 खतरे  की  जंजीर  खींचने  को  धटनाश  को  रोकने  के  लिये  जो  उपाय  किये  गये  है  वे

 निम्न  प्रकार

 (1)  सादे  कपड़ों  में  चल  टिकट  परीक्षकों  ग्नौर  रेलवे  सरला  दल  ।  सरकारी  रेलवे

 पुलिस  के
 कमेचा  रियों  की  गाड़ियों  में  तैनाती ;

 (it)  खतरे  की  जंजीर  खींचने  की  धटनाश्रों  की  रोफथाम  घाले  दलों  ney चल  टिकट

 परीक्षक  त्रौर  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारी  रहते  द्वारा  झवानफ  जाच

 अनधिकत  रूप  से  जंजीर  खीचे  जाने  के  लिये  बदनाम  थाना  पर  अचानक  धात (111)

 लगाकर  जाच  |

 प्रत  qrezat  सिनेमा  स्लाइडों  श्रादि  के  माध्यम  से  आर  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर (iv)

 लाउडस्पीकर  पर  प्रसारण  द्वारा
 शिक्षात्मक

 अभियान

 (Vv)  शेक्षणिक  संस्थानों  wat  fraa  या  सेवारत  वारिष्ठ  रेल  झाधिशारियों  की
 वार्ताएं

 ग्रापोजित  करके  fasfaat  के  बीच  खतरे  की  जंजीर  खी यने  की  aug  के  विरूद्धਂ

 जागति पैदा  करना

 (vi  भर  क्षेत्रों  में  कुछ  जंजीर  के  उपस्कर  को  facay  कर  देना  ;

 जंजीर  खींचने  वालों  को  पकड़ने  वाले  व्यक्तियों  को  पुरस्कार  देना  ।  रेलों पर  गाड़ियों

 गरी  रेलवे  पुलिस ने में  होनि  वाली  डकेती  की  घटनाओं  पर  काब  पान ेके  लिये

 जो  उपाय  किये  है  इस  प्रकार  हैं
 :--

 (i)  रात  में  कुछ  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  के  साथ  सरकारी  रेलवे  पुलिस  के  सशस्त्र  रक्षकों

 का  पहरा  |

 (ii)  स्टैशन  प्लेटफ़ा्मों  हालों  पर  लगाना

 (iii)  अपराधियों  और  बदमाशों  पर  नजर  रखना  ;

 (iv)  विशिष्ट  अपराधों  के  लिये  श्रपराधियों  पर  अ्रभियोजन  शौर  जहां  पर्याप्त

 कारण  मौजूद  हो
 जिन  व्यक्तियों  पर  ऐसे  अपराध  करने  का  संदेह  हो  उन्हें

 अ्रांसुका  के  अ्न्तगंत  नजरबन्द  करना  |

 जिन  खण्डों  पर  खतरे  की  जंजोर  खींचे  जाने  की  घटनाओं  की  अधिक  सम्भावना

 रहती है  वे  हैं

 इठा  रसी-जबलप Qi  च  ा ि  इटा
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 बम्बई

 श्रागरा  फोट  ——TOAtT रा

 Waal —Aag TTS  इ  टण्डला

 दिल्ली-रेवाडीਂ

 {-—~

 सहरसा  दरभंगा-नर

 कटियागं छप  लाभा--ग्रोल्ड  ग्रोल्ड

 रायगन्ज  मनिहारी--मनिहारी  हासीम्ग  T—efrecats

 रानाघाट--बनगांव

 बरहामपुर  (wart),  खुर्दा
 खड़गपुर--झ्राद्रा  मद्रास  मद्रास  मद्रास

 शोनकोटाह--ब्रिवेन्द्रम  मनमदुराई--रामेश्वरम्

 विका  प्रोणाकल--मद्राचलम

 शोलापुर--वादी  ।

 जिन  खण्डों  पर  रेल  डकैती  घटनाश्ं  की  सम्भावना  रहती  है  वे  इस

 प्रकार हैं

 बाराबंकी--फंजाबाद--वा राणसीਂ  AWMetaye—Aeetay

 बरेली-मश्रलीगढ  मुरादाबाद--काशीपुर

 लखनऊ--सीता  गोरखपुर--छितौनीघाट

 मऊ  वाराणसी

 बरेली

 बदं  FF  वान--श्रासनसो  सोननंग

 Heel —_Ales  बंगाल

 वाडी  WITT  मंगला  गिरी--विजयवाडा ।

 गत  दो  वर्षों  में  माल  भाडे  से  हुई  घ्राय

 कया  रेल  मन्त्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  : 2166.  श्री  श्रार०  एन०  बमन

 गत  दो  वर्षों  में  वर्षवार  विभिन्न  रेलवे  ज्ञोनों  को  माल  भाड़े  से  कितनी-कितनी  वार्षिक

 भराय
 हुई

 इन  क्षे क्षेत्रों  में  सड़क  परिवहन  भ्र  परिवहन  के  wea  माध्यमों  से  ढोये  जा  रहे  माल

 की  स्थिति  का  सरकार  ने  मूल्यांकन  किया  है  AIX  यदि  तो  प्रत्येक  रेलवे  a> MEU  द्वारा  कुल  कितने

 प्रतिशत  माल  को  मल  स्थानो  से  ढोया  जा  रहा
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 .  (7)  विभिन्न  tat  ज्ञोनों  के  लिये  अधिक  माल  प्राप्त  करने  के  लिये  कदम  उठायें

 जा  रहे

 y
 रेल  मन्त्रालय  में  Sqaeat  बढा  faa)  :  एक  विवरण  संलग्न  =

 इन  Ware  पर  कोई  नहीं  किया  गया

 (7)  ग्राहक  परक  सेवाएं  weet की  जा  चुकी  हैं  ।  sak  कड़नर  भाड़ा  श्रप्रेषकਂ

 द्र्त ्य  पारवहन  सेवा  ale  सुपर  मालगाड़ी  तथा  सुपर  एक्सप्रेस  डाक  गाड़ियों  का  चलाया

 जाना  शामिल है  ।!

 विवरण  ह

 A  SE  ES  SS  नय  पी  ा

 रेलवे  1974-75  1975-76

 (arg  से  जून

 से  जून  लिटिल

 मध्य  144  23  178  99

 मु  119  71  149  37

 उत्तर  137  03  164  02

 e  27  57.0  31  52

 30  13  36  47. सीमा  .

 77  65  86  85

 दक्षिण-मध्य  88  06  108  92

 235  93  281  50

 qfeaay  150.58  172  08

 1010.  89.  1209.72

 rt  gen  ति  न

 है|
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 |

 तेल  उत्पादों  के  वितरण
 के  लिये

 कम्पनियों
 की  स्थापना

 2167.  श्री  झार०  एन०  क्या  पेट्रोलियम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 तेल  उत्पादों  का  उत्तम  वितरण  और  विप्रणन  सुनिश्चित  करने  के  लिपे  सरकार

 कुछ  कम्पनियोंਂ  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  प्रस्ताव  की
 मुख्य  बातें  क्या

 र

 क्या  इससे  प्रशासनिक  लागत  में  मितव्ययिता  करने  में  सहायता  मिलेंगी  जो  तेल  उत्पादों

 की  लागत  में  सम्मिलित  हो  जाती  है  ?

 पेट्रोलियम  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  जियाउर  इमान  पेट्रोलियम  पदार्थों

 की  वितरण  पद्धति  के  बारे  में  दामलें  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  तेल  कम्पनियों  में  से  एक  कम्पनी

 को  प्रादेशिक  नेतृत्व  करने  वाली  क़म्पनी  के  में
 सरकारों  तौर  उनकी  एजेंसियों  के  साथ

 निकट  सम्पक  स्थापित
 करने  के  कार्य-भार

 सौंपने  की  सिफारिश  की  है  ।

 (=)  योजना  की  कुछ  मुख्य  न  जैप्ताकि  समिति  ने  सिफारिश  की  इस  प्रकार  हैं  ——

 (1)  स्थान-वार  तौर  उत्पादन-वार  सारे  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  में  सप्लाई  श्रौर

 मांग  स्थिति  की  प्रवत्ति  जानने  के  लिए  कम  से  कम  मास  में  एक  बार  श्रथवा  हो  सके

 तो  उससे  प्रधिक  star  अपेक्षित  हो  श्रन्य  तेल  क्रम्पनियों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ

 नियमित  से  सम्पक  स्थापित  किया  जाये  ।  जहां  कहीं  भी  उपलब्धि  में  कमी

 श्राई हो हो
 तो  उसके  कारणों  का  विश्लेषण  करके  उसके  परिणामों  की  रिपोर्ट  सभी

 संबंधित  व्यक्तियों  के  पास  भेजा  ज़ाए  जहां  कहीं  माल  भेजने  में  देरी  के

 मांग  में  aaa  से  यह  ऐसे  ही  wer  कारणों  से  कमी  क  पता  चले  तो

 नेतृत्व  करने  वालीਂ  कम्पनी  को  wer  स्रोतों से  सप्लाई  की  कमी  को  पुरा  करने

 के  लिए  समय  पर  यथोचित  HIF  वाही  करनी
 चाहिए

 ।

 (2)  जहां  ग्रपेक्षित  कायंवाही  के  बावजूद  कमी  की  स्थिति  बनी  रहती  है  वहां  नेतृत्व

 करने  वाली  कम्पनो  को  राज्य  सरकार  को  यथोचित  सूचना  देनी  चाहिए  ae

 उत्पादों  का  उचित  वितरण  करने  की  योजनाएं  बनाने  में  सहायता
 देनी  चाहिए

 ताकि  श्रत्यावश्यक  श्रौर  प्राथमिकता  वाली
 श्वश्यकताएं  पुरी

 होती  रहें  ।

 (3)  व्यापारिक  पद्धतियों  शौर  बुरी  यदि  कोई  के  बारे  में  सभी
 तेल  कम्पनियों  के  क्षेत्रीय  कमचा  Peat  से  उपलब्ध  सूचना  को  ga  कर

 ताकि  जहां  कहीं  भी  श्रावश्यक  हो  राज्य  सरकार  श्रधिकारियों  से  सहायता  प्राप्त
 की  जा  सके  इस  संबंध  में  एसैशियल॑  कमोडिटीज  एक्ट  का  पालन  करवाना  यद्यपि
 राज्य  सरकारों  की  जिम्मेद।री  है  तेल  उद्योग  के  असाधारण  श्रभिलक्षणों  को  ध्यान
 में  रखते

 vfs  मूल्य  स्टाकों  को  छिपाये  रखना

 या  दूसरे  ऐसे  TATA  जिन  से  ग्राहकों  को  भ्रनुचित  कठिनाई  होती  को
 दूर  करने  के  लिए  तेल  कम्पनियों  को  राज्य  सरकारों  श्रौर  उनकी  एजेंसियों
 की  सभी  प्रकार  की  संभव  सहायता  करनी  चाहिए  |
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 (4)  जिला  या  तालुका  स्तर  पर  उप-समितियों  को  उपयुक्त  सलाह  देना  झर  इन

 समितियों  से  उनके  स्थानीय  श्रनुभव  से  निरंतर  पुरननिवेषण  प्राप्त  करना

 दामले  समिति  द्वारा  सिफारिश  की  गई  योजना  से  तेल  कम्पनियों  द्वारा  उत्पादों  के

 वितरण  पर  किसी  प्रकार  का  वित्तीय  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  नहीं  हैं  ।

 पाईप  fag  वाले  ant  लेइंग  के  लिये  तेल  श्र  प्राकृतिक  गेस  श्रायोग  का

 रोट  रडेम  डाकयार्ड  लिमिटेड  के  साथ  करार

 2168.  चौधरी  राम  प्रकादा  कया  पेट्रोलियम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  ate  प्राकृतिक  गैस  श्रायोग  ने  पाईप  बिछाने  वाले  art  की  खरीद  के  लिए

 रो  टरडेम  डाकयाडे  लिमिटेड  के  साथ  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  अर

 यदि  तो  इस  पर  कुल  कितनी  राशि  <  होगी  ?

 पेट्रोलियम  मन्न्नात्.य  में  SIATAT  fF. Ai steATA  श्रन्सारी  जी  यह  एक  डेरिक

 तथा  पाइप  ले  वाला ः  होगा  ।

 लगभग  21,74  करोड़  रुपये  ।

 बम्बई  हाई  से  तट  तक  पाइप  लाइन  के  मार्ग  का  सर्वेक्षण

 2169.  चौधरी  राम  WRIA  :  क्या  पेट्रोलियम  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  नेशनल  इन्स्टीट्यूट  श्राफ  गोश्नी  ने  बम्बई  हाई  तेल  क्षेत्र  से  बम्बई

 तट  तक  के  पाइप  लाइन  माग  का  सर्वेक्षण  पुरा  कर
 लिया

 श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मन्त्रालय  में  SAT  (art  जियाउर्रहमान  :  त्रौर  (a)  संस्थान

 द्वारा  बम्बई  हई  से  बेसीन  होते  हुए  करंजिया  द्वीप  एक  स्थान  जिसे  लैंड  फाल  कहते  तक  190

 fRoAflo  पाईप  लाईन  का  समुद्री  सर्वेक्षण  किया  जाना  है  ।  लगभग  155  fort  तक  का  सर्वेक्षण

 पूरा  किया  जा  चुका  है  श्रौर  शेष  लगभग  35  कि०्मी०  में  सर्वेक्षण  संस्थान  द्वारा  मानसून के  पश्चात्

 किये  जाने  की  अशा  है  ।

 विदेशों  में  काम  कर  रहे  इंजीनियरों  को  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  श्रायोग  दवारा

 नौकरी  की  tae

 2170.  चौधरी
 tay  stata

 :  क्या  पेट्रोलियम  मन्त्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेंस  श्रायोग  ने  विदेशों  में  काम  कर  रहे  भारतीय  इंजीनियरों

 को  नौकरी  की  पेशक्रश  की  भौर
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 (a)  यदि  तो  कितनी  नौकरियों  की  पेशकश  की  गई  हैं  झर  aa  इंजीनियरों  ने  उसका

 क्या  उत्तर  दिया  है  ?

 पेट्रोलियस  मन्त्रालय  में  STAT  जियाउरंहमान  :  नी

 बीस  व्यक्तियों  जिनहें  नियुक्ति  पत्र  भेजे  गये  एक  व्यक्ति  ने  1974. से

 पद  ग्रहण  किया  किन्तु  वह  श्रगस्त  1975  में  कमीशन  से  चला  गया  ।  दो  व्यक्तियों  ने  हाल  ही  में

 पद  भार  संभाला  है  त्ौरः  तीन  व्यवितियों  ने  स्वीक्ाति  दी  है  ।  शेष  व्यवितयों  से  उत्तर  की  प्रतीक्षा  की

 जा  रहीं  है

 एल०  पी०  जी०  सिलेण्डरों  की  सप्लाई  में  डीलरों  द्वारा  कदाचार

 2171.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्या  पेट्रोलियम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  ४

 क्या  को  एल०पी०  जी०  सिलेंण्डरों  की  सप्लाई  में  डीलरों  द्वारा

 कदाचार  बरतने  के  बारे  में  सरकार  को  हाल  में  शिकायतें  मिली  हैं  ;  शर

 यदि  gt,  तो  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  जियाउरंहमान  :  श्रौर  (a)  तरल

 गैस  वितरकों  की  सेवाओं  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायतें  मिली  हैं  ।  सामान्य  रूप  से  ये  कागज  सील  टैफ

 के  फट  होने  या  गायब  होने  रिफिल  की  सप्लाई  में  बिलम्ब  are  कम  भरें  हुए  सिलेम्डरों  के  दियेजाने

 के  बारे  में  होती  है  ।  तरल  गैस  वितरकों  को  mse  दिये  गये  हैं  कि  यदि  उपभोक्ता  को  फटे

 वालि  या  बिना  सील  वाले  सिलेण्डर  स्वीकार  करने  में  कोई  अ्रापत्ति  है  तो  वे  उन्हें  वापस  ले  श्राये

 उपभोक्ता को  पुरी  तरह  सील  किया  हुमा  सिलेण्डर  सप्लाई  करें  मांग के  24  घंटे  के  प्रन्दर  सिलिन्डर

 की  सप्लाई  को  सुनिशिचत  करने  के  लिय  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  एल  पीਂ  जी  भरने  वाले  प्लाटों  में

 feast Ta ATT गैस  भरने  वाली  मशीन  पर  तोल के  श्रनुसार भरे  जाते  है  ।  face  ठीक  भरे  गये  हैं  यह

 देखने  के  faq  उन्हें  दुबारा  चेक  Fear  जाता  हैं  श्र  फूंटकर  विक्रेताओं  के  पांस  उन्हें  बाहर  भेजने  से

 पहले सील  किया  जाता  है  डीलरो के  शोरुम  ate  में
 भी

 उन्हे  चैक  किया  जाता है  ।  खाली

 सिलेन्डर  का  बजन  उसी  के  उपर  दिखाया  हुभ्ना  होता है  ?  सिलेन्डर के  अन्दर  गैस  की  तोल  को  देखने

 के  लिये  farrsx  को  तोल  कर  उसमें  से  खाली  स्लिन्डर  के  वर्जन  को  धटा  कर  चेक  किया  जा  सकता

 है  ।  उपभोक्ता  यदि  चाहे  तो  वे  डीलर  के  शोरुम/गोदाम  में  सिलेन्डर  को  तुलवा  सकते  हैं  भारतीय

 तेल  fara  विकसित  सील  की  व्यवस्था  के  लिये  प्रयत्न  कर  रहा  हैं  जिंससे  सिलन्डरों  के  दैम्पर  किये

 जाने  तथा  श्रन्य  कदाच।रों  को  रोकने  में  सहायता  मिल  सकें  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  श्रायोग  द्वारा  तेल  शोधक  कारखानों  को  srattferat  सेल  की  सप्लाई

 2172.  श्री  राम  भगत  पासंवान  :  क्य  पेट्रोलियम  मन्त्री  पह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 गत  ae  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  श्रायोग  ने  देश  में  तेल  शोधक  कारखानों  को  श्रशोधित

 तेल  की  श्रधिक  सप्लाई  की  है  ;  are
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 यदिहां,तो  1975  में  तेल  शोधक  का  रखाने-बार  कुल  कितना  तेल  सप्लाई  किया  गया  ?

 पेट्रोलियम  मन्त्रालय  में  staat  जिधाउरहमान  अनसारी )  श्र  (a)

 1974  में  4.  32  मिलियन  मीटरी  टन  कच्चे  तेल  की  तुलना  में  श्रो ०  एन०  जी०  सी ०  ने  1975

 में शोघनशालाय्रों को  09  मिलियन  मीटरी  टन  तेल  दिया  ।  1975  में  श्रो ०  एन०  जी०

 सी०  डारो  प्रत्येक  शोधनशाला  को  दिय  गये  अंशोक्ति  तेल  का  व्यौरा  निम्नलिखित  है  :--

 (i)  wraratt  ल  4.07  मिलिपनਂ  मोटरी  ca

 (ii)  Trastacvtat  शोधनशालाएं  1.02  ai} टु

 रेलवे  ड्रा  चलाये  जाने  वाले  होटल

 2173.  श्री  राम  भगत
 पासवान :

 क्या  रेल  मन्त्री  यहਂ
 बताने  कौ

 कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  रेलवे  द्वारा  देश  में
 कुछ  होटल

 चलाये  जा
 रहे  हैं  तया  उनका  रख

 रखाव
 किया

 जारहाहै  ;  भ्रौर

 यदि  तो  इन  होटलों  के  नाम  कया  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  बूटा  :  जी  हां  I

 (a)  दक्षिण  पु  रेलवे
 में

 रांची  शौर
 पुरी

 के  रेलवे  होटल  |

 MATE  एग्रो  कंपीकल  लिमिटेड  से  मद  टी  तेल  की  चोरी

 2174.  श्री  पी०  गंगा  रेड  क्या  रसायन  झर  उर्वरक  मन्त्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  जुद्नारों  एग्रों  कैमीकल  पंजी के  लाखों  रूपये  के
 qacy OY

 तेल

 की
 चोरी  के  are  का  1976  में  पता  लगा ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य
 क्या  तया  इस  मामले  में  कितने  व्यक्तियों  का  हाथ  था  ?

 रसायन  श्रौर  उर्वरक  मन्त्री  पी०  Ato  :  wit  (a)  मसस  जश्मारी  एग्रो

 केमी  Tet  ने  रिपो  दी  थी  कि  लगभग  13°96.  लाख  के  मूल्य  के  ईधन  तेल  की  चोरी  का

 भ्रगस्त  1974 में  att  न  कि  जुलाई  1976  में  पता  था  कम्पनी  ने  एक  दम  इस

 मामले  की  पुलिस  में  fers  की  थी  ate  बीमा  कम्पनी  के  साथ  किया  था  ।  बीमा  कम्पनी  जिसने

 10.85  लाख  रूपयों  में  दाव  का  फसला  किया  था  पुलिस  के  साथ  इस  मामले  को  चला  रही है  ।

 कम्पनी  द्वारा  दी
 गई  सुचना के

 ग्रनसा र  कम्पनी  के  दो  भूतपूव  ar  इस  सम्बन्ध  में  गिरफ्तार  किये

 गये  हैं पौर  उन्हें  जमानत  पर  छोड़ा  गया  है  ।  कम्पनी  ने  तब  से  चोरी  को  रोकने  के  लिये  उपयुक्त

 सुरक्षा  के  उपाय  किये  हैं  ।.
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 WeC-TF  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  af<ataa  करना

 2175.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  राजस्थान  योजना  बोर्ड  ने  पश्चिम  रेलवे  स्थित  दिल्ली  तथा  के  बीच

 मीटर-गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  परिवतित  करने  सिफारिश  की  है  ;  त्र

 यदि  तो  उत्  पर  सरकार  ने  क्या  निगंय  किया  है
 ?

 रेल
 मन्त्रालय

 में
 BTA  बूटा  सिंह :  (#)

 इस  श्रामान-परिवर्तेन  के  लिये  इंजीनिवरी  तथा  यातायात  सर्वेक्षण  किये  जा  चुक

 इस  981  किलोमीटर  लम्बों  झामान  पॉरिवतन न  योजना  पर  लगभग  108  करोड़  रुपये  की  लागत  श्राने

 का  अनुमान है है  ।  धन  की  समग्र  कठिनाई  are  इस  परियोजना  के  लिये  बड़  परिव्यय  की  श्रपेक्षा  को

 देखते  हए  इस  काम  को  शीघ्र  प्रारम्भ  करना  सम्भव  नहीं  हो  सकेंगा  ।

 {% - ”  जहाजों  को  किराये  पर  लेने  के  लिये  ब्रिटिश  फर्मे  के  साथ  हुए  ठेके  का  रद्द  होना

 2176.  Ao  राप्रगोपाल  रेड ई  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे कि
 :

 कया  तेल  श्र  प्राकृतिक  गैस  श्रायोग  ने  छिद  जहाज  sremrata’  को  किराये  पर  लेने

 के  बारे  में  एडिनवेंगं  स्थित  सेलवेसनਂ  एण्ड  कम्पनी
 नामक  ब्रिटिश

 फर्ष  के  साथ  हुए  ठेके  को  रद्द  कर

 दिया  है  ;  ar

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ।

 पेड्रोलियम  मन्त्रालय  में  Barat  जियाउरंहसान  :  हाँ  ।

 इस  समय  तथ्यों  को  बताना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।

 रेल  यात्रियों  की  संस्था  में  कमी

 2177-  श्रो  राम  सहाथ  पाण्डे  क्या  मन्त्री  यहਂ  बताने  का  कृपा  करेंगे  किਂ

 क्या  वर्ष  1974-75  की  तुलना  में  qq  1975-76  के  दौरान  रेल  यात्रियों  की

 गस ध्या  में  कमी  हुई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  श्रांकड़े  क्या  हैं
 ?

 रेल  मन्त्रालय  मसें  Zqarat  (aft  बटा  faz)  जी  नही ं।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  दारा  एक  जलादाव  अध्ययन  संस्थान  स्थापित  क.रना

 2178.  श्री  राम  सहाय  पाण्डे  :  कया  पेट्रोलिंवनर  मन्त्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 (a)  कया  तेल  तबा  qratae  गैस  अयोग  ने  अड़नदाबाद  में  एक  जलाशय  श्रव्यवन  संस्थान
 स्थापित  करने  का

 निर्णय  किया  है  ;  ar

 83



 Written  Answers  Bhadra  9,  1898  (Saka)

 )  यदि  तो  संस्थान  के  कार्यों  की  मोटी  रूपरेखा  कया  है  ?

 पेट्रोलियम  मरत्रालय  में  soa  जियाउरहमान  झ्रन्सारी )
 ज्ञ  et

 इस  संस्थान  का  मुख्य  उद्दश्य  निम्नलिखित  का  विकास  करनी  होगा

 (i)  श्रौरटै  रीटरी  रिकवरी  प्रक्रिया  ।

 (ii)  तेल  तौर  मैस  age  की  उत्पादन  क्षमता  में  सुधार  करने  के  लिये  कुए  को

 उद  दीप्त  करने  त्रौर
 अन्य  कुए  की  खुदाई  संबंधी  समस्याश्ों  को  दूर  करने  की  विधि

 ढढ  निकालना  )

 (iii)  तेल  गैस  क्षेत्रों  का  THAT TSA  करने  के  लिये  संख्यात्मक  भंडार  का  श्रतुसरण

 भ्रौर  ग्रन्य  भण्डा रों  के  इंजीनियरिंग  श्रौजारों  का  प्रयोग  करना  ।

 (iv)  भंडार  का  विश्लेषण  करने  के  लिये  भंडार  युक्त  चट्टान  ait  उसमें  निहित  तरल

 पदाथ  के  श्रांक्डों  का  संकलनਂ  wt  विश्लेषण  करने  की  पद्घति

 विशिष्ट  क्षेत्र  उपायों  के  लिये  मूल  अनुसंधान  की  ग्रावश्यंकता  ।

 (vi)  संस्थान  में  विकसित  श्रनवर्ती  त्रौर  टरीटरी  रिकवरी  प्रक्रिया  के  लिय  वास्तविक

 क्षत्र  पाइलट  परक्षण  क  रुपाकनਂ  द्रार  पयवक्षण  करना  |

 (vii)  के  लिये  विशिष्ट  भंडार  की  श्रधिक  समस्याओं  से  संबंधित

 भंडार  विश्लेषण  अध्ययन  करना  |  अरार

 (viii)  भंडार  इंजीनियरिंग  पौर  संबद्ध  कार्यकलापों  के  लिये  संचालन  कार्मिकों  को  सलाह

 देना ।

 तेल  मलय  निर्धारण  समिति  का  प्रतिवेदन

 2179.  पी०  गंगादेव  :  क्या  terlerere  मंत्री  यह  बताए  की  कृपा

 क्या
 तेल-मूल्य  निर्धारण  समिति  का  अन्तिम  प्रतिवेदन  सरका  ९  को  पेश  हो  चुको है

 क्या  15  1975
 से  लागू  हुई  मूल्य  निर्धारण

 योज  ना
 में  समायोजन एवं

 करने  के  बारे  मे ंतेल  मूल्य-निर्धारण  समिति  को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं
 ?

 ) पेट्रोलियम  मन्त्रालथ  में  उपमन्त्री  HATS  रहमान  :

 तेल  मूल्य  निर्धारण  तमित्ति  के  14  1975  से  लाग  की  गई  बतेमान  मूल्य
 निर्धारण  योजना  में  कुछ  फेर  बदल  एवं  संशोधन  करने  के  लिए  तेल  कम्पनियो ंने  अभ्यावेदन  भेजे

 इन  अभ्यावेदनों
 में  दिए  गए  sort  जो  तेल  सत्य  निर्धारण  समिति  के  विचाराधीन

 बताना  जनहित  में  नहीं  समिति  की  अन्तिम  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  र
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 3.1  1976  लिखित  उत्तर

 ATHTTY  aa  में  नई  कम्पनी

 2180.  श्री  पी०  गंगादेव  :  क्या  रेल  मस्ती ;  बताने  को  कया  करेंगे किः

 क्या  रेलवे  की  प्रमख  निर्माण  के  काय  के  लिए  रेल  भन्त्रालय  के  gala

 card  क्षेत्र  में  एफ  नई  कम्पनी  स्थापित  की  गई  site

 यदि  तो  तत्तम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  saat  बटा  faz)  जो rat

 (3) rays

 साव  जनिक  क्षेत्र  की  ae  दम्पनी  रेलवे  परस्थोजनाओओं  के  निर्माण  के  लिए  खास  तौर

 से  विदेशो ंमें  जहां  कुछ  वर्षो  में  रेलवे  क्षेत्र  में  भारी  निवेश  का  श्रायोजन  किया  गया  बोली  देगी

 बरौनी-गरहारा  रेलवे  हड़ताल  समाप्त  करने  के  as  FHA  गये  करार  का  fatifag  किया  जाना

 2181.  श्री  WNT  झा  क्या  रेल  मन्त्री  ud  बताने  की  कृपा  नकरग  कि

 क्यां  तत्कालीन  रेल  मन्त्री  तौ ज् च  समस्तीपुर  डिवी जन  की  मजदूर  सभा  के  ग्रध्यक्ष  के  बीच

 ्प्नो  करार  पर  हस्ताक्षर  हुए  थे  जिसमें  कुछ  बातों  पर  सहमति  हुई  थी  ग्रौर  जिनके  पशणामस्वरुप  TUT

 गरहीरा  क्षत्र  के  रेल  कम  33  दिन  पुनी  हड़ताल  को  समाप्त  कर  29  1971  को  पन

 काम  पर  लौट  ara

 क्या  सहमति  को  उन  बातो के से
 श्रनुसार  सेवा  में  fees,  सेवा  से  हटाये  जाने  श्रादि  के

 मामलों  को  वापस  ले  लिया  गया  था  परन्तु  प्रदा  लतों  से  Aiaat  को  aga  लिया  जा  ना  श्रौर  फरूफा  aa

 के  बारे  में  बोड  पंचाट  के  rare  परियोजना  भत्ते  का  दिया  जाना  श्रमी  बाकी  और

 (7)  तोइनअ्ातों को  कब  पूरा  किया  जायेगा

 रेल  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  बटा  से  शाच' पर  ल  1971  में

 TSST  क्षेत्र  की  गेर  कान  नो  हडताल में  चाग  लेन ेवा  जे  रेल  कम  चार्यां के  विरुद्ध  क रयाई  करने  के  are

 में  किसी  लिखित  wate  पर  त्कालीन  श्रम  मन्त्री  द्वारा  हस्ताक्षर  नहीं  था  ।  किन्तु  25-4-1971

 को  श्रम  मन्त्री  ने  हड़तारी  कर्मचारियों  का  ध्यान  तत्कालीन  रेल  मन्त्री  के  7-4-1971  को  दिये  गये  इस

 ग्राश्वासन  की  श्रोर  दिलाते  हुए  mata  की  थी  कि  मन्त्रालय  ने  कमेचा  रियों  का  न  तो

 कभी  उत्पीड़न  है  ate  न  करेगा  ate  यह  कि  उन  रेल  कमेंचा रियों  के  Aaa F में
 में  सामान्य

 का  मनी
 कार्रवाई  की  जायेगी  जो  कानून  डराते  धमकाते  श्रौर  हिसा  करते  पकड़े  गये  होंग े।

 त्ररौनी-गउहरा  क्षेत्र  की  गैर  कानूनी  हडताल  में  भाग  ले  ने  के  का  रण  हुए  सेवा  भंग  को  भाफ  कर

 दिया  मुश्रत्तिली  के  सभी  श्रादेश  रद  कर  दिये  गये  ।  उस  हड़ताल  के  सम्बन्ध  में  बर्खास्तगी  अथवा

 मेवा  से  हटाने  का  कोई  मामला  नहीं  था  |

 ऐसा  कोई व  चन  नहीं  दिया  गया  था  1६1  अभियोजन के  सभी  भामले  वापस  ले  लिए  जायेंगे  किन्तु
 दूसरी  जेसा  कि  पहले  कहां  जा  चुका  है  ।  श्रम  mad  ने  साफ  साफ  कट  दिया  था  कि  रेल

 चारियों

 े
 के  मामलों  में  सामान्य

 arta  कार्रवाई  की  जायेगी  जो  का  नून  ड  शातते-धमकाते  गौर  हिसा
 करते  पकड़े  गये  होंगे ਂ।
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 ee  ace

 परियोजन ना  भत्ते  की  मांग  पर  पंचाट  माडल  के  निण ॑य  के  परिप्रेकष्प में  विचार  किया  गया  था  बौर

 यह  पाया  गया  कि Ba  ata  का  कोई  रेल  कर्म  चारी  उक्त  भत्ते  का  पाल्र.नहीं है

 दरभंगा  जंक्शन  के  विकास  का  प्रस्ताव

 2182.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  वया  रेल  यह  बताने  की  कृपा करे ंरगें  mn fae

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलव ेके  समस्तीपुर  डिवीजन के  wetter  दरभंगा  जंक्शन  की  निकटवर्ती

 जिलों के  तथा  व्यापा  रियों
 भा
 on  लिये  शौर  अधिक  सताया  ar  केन्द्र  बताने के  उद्देश्य से

 विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 क्या  दरभंगा  से  कतिपय  रेलवे  कार्यालयों को  स्थानान्तरित  करने  का  प्रस्ताव  ग्रौर ी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या हूं
 ?

 दरभंगा  जंकशन
 रेल

 मन्त्रालय
 में

 TTAAT  (a)  ate

 पर  लगभग  18  लाख  रुपये  की  लागत  ते  tena  Hl  नपी  इभारत  का  निर्माण  Fiat  गया  है  और  इसे

 26-  2-76  से  यात्री  यातायात  के  लिए  खोल  दिया  गया  है  ।  दरभंगा  जंकशन  के  विकास के  लिए

 फिलडाल  कोई  दूसर  नहीं  है  ।

 जीं  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Withdrawal  of  Facilities  from  Officers  of  Bharat  Refineries

 2183.  Shri  Mohan  Swarup;  Will  the  Minister  of  Petroleum  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  several  facilities  have  been  withdrawn  from  the  officers  of  Bharat

 Refinerieg  Ltd.  drawing  salaries  less  than  Rs.  4000  p.m.;  and

 (0)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  facts  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  (Shri  Z.  Ausari):  (a)  and

 (b)  In  order  to  reduce  the  perquisites  of  officerg  of  Bharat  Refineries  Limited
 some  perquisites  have  been  withdrawn/modified  in  respect  of  all  management
 staff  of  Bharat  Refineries  Limited.  Following  perquisites  of  management  staff

 drawing  less  than  Rs,  4,000/-  per  month  have  been  withdrawn:—

 (i)  Sweepers/servantg  wages

 (ii)  Cleaning  materials  for  staff  quarters

 (11)  Free  fuel  and  electricity.
 The  quartum  of  leave  fare  assistance  was  reduced  and  the  house  rent  recovery
 enhanced.

 The  parquisites  of  non-management  staff,  that  is,  clerical  and  labour
 employees,

 have  not  been  affected.
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पर्त 9  1898

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 Papers  Laid  on  the  Table

 तमिलनाडु  सहकारी  समित्यां  श्रघिनियम  के  अ्रन्तगत  श्रधिसुचनायें  तथा  एक  विवरण  तथा

 तमिलनाडु  बाट  माप  (aq)  के  अन्तत  अधिसुचना  तथा  विवरण

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०  Ato  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  ह् बललकनान

 (1)  शज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  feria  31  1976 को

 जारी  की  गयी  उद्घोषणा  के  खण्ड  (7) )
 के  साथ  पठित  तमिलनाडू  सहकारी

 समितियां  1961  की  धारा  119  की  उपधारा  (4)  के  grata

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 जी०  Ho  340,  जो  दिनांक  2  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  सहकारी  सभितियां

 feraar,  1963  में  कतिपय  नਂ  कियां
 गया

 जी०  श्रो०  एम०  342,  जो  feces  2  1976  के  तमिलनाडू  सरकार

 राजपत्र
 में  saree  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडू  सहकारी  समितियां

 1963  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ।

 (2)  उपर्युवत  अधिसूचनाओं  के  हिन्दी  dearer  सभा  पटल  पर  जाने  के  कारण

 बताने  एक  विवरण
 (

 हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  ।

 [wearers  में
 रखा  गया  देखियें  संख्या  एल०  टी०  :11320/76]

 (3)  तमिलनाडू  राज्य  के  सम्बन्ध  में  सष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  1976  को  जारीਂ

 को  गयी  उद्घोषणा  के  खण्ड  (7)  के  साथ  पठित  तमिलनाड  बाट  ्रो  माफ

 (tata *)  1958  की  धारा  43  के  श्रस्तरगंत  अधिसूचना  संख्या  जी०

 मो०  एम०  315  की  एक्  श्रति  जो  दिनांक  12  1976  के  तमिलनाडु  सरकार
 रा  तपत्र  में

 हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडु  बाट  और  साप

 1967  में  अततिपय  संशोधन  किया  गया  है  ।

 (4)  उपर्युक्त  अधिसुचना  का  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखें  जाने  के  कारण

 बताने  वाला  एक  faa  रण  ( faeat  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  ।

 (5)  उपर्युक्त  अधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  वि  लम्ब  के  का  रण  बताने  वाला

 एक  faq  रंण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  ।

 में  रखा  गया  ।  afad  संख्या  एल०  टी ०  11321/76]
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 Paper  Laid  on  the  Table  Bhadra  9,  1898  (Saka)

 तमिलनाडू  कृषि  उपज  बाज़ार  श्रधिनियम  के  अन्तर्गत  झ्धिसुचनायें  तथा  विवरण

 कृषि  र  सिचाई  मन्त्रालम  में  SIAR  प्रभदास  मैं  श्रो  शाइनवाज़  खां  की  अ्रोर

 से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  तमिजनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  शप्ट्रपति  द्वारा  दिनाक  31  1976  को

 जारीं  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  afs

 उपज  बाज़ार  1959  की  धात  29  की  (4)  के  अन्तरगत

 निम्नलिखित  प्रधघिसुचनाओं  की  एक-एक  प्रति  — oa

 जी०  एम०  435  जो  दिनांक  7  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  भ्रो०  Uko  632  जो  दिनांक  28  1376  के  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  1215  जो  दिनांक  7  1976  के  तभिलना डु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  cat  जिसके  द्वारा  तमिलनाडु  कूज  उपज

 बाजार  1962  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ।

 (2)  उपर्युक्त  अधिसूचनाओं  के  हिन्दी  सभा  पटल  पर  न  जाने  वे  कारण

 बताने  वा  ना  एक  faq  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [arora  म  रखा  गया  देंखियें  संख्या  एल०  ठी ०
 31322/76]

 उच्चतम  न्यायालय  Tata  की  प्रघिनियम  के  श्रन्तगत  अधि  नागालैंड

 atte  की  विधान  waist  के  चुनावों  सम्बन्धी  तमिलनाड  न्यायालय  फीस  तथा  वाद  मूल्याँकन

 अधिनियम  के  श्रस्तग  त  तथा  fee  विवाह  झधिनियम  के  atta

 तथा  विवरण  बम्बई  लोक  न्यास  के  श्रन्तर्गत
 ग्रचिसु्बनाएं  तमिलनाड भ्  afer  तथा

 waht  IAET  के  अन्तर्गत  अ्रधिसूचनाएं  तथा  विवरण

 sata  तथा  कम्पमी  ata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वो०  ए०  सेयद  में

 निम्नलिखित  पत्र  तभा  पटल  पर  रखता हूँ

 (1)  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  की  1958  की  धारा  24

 की  (3)  के  अ्रन्तगंत  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  नियम

 1976  ( fert  तथा ग्र  ग्रेजी  संस्करण )  की  एक  जो  दिनांक  8  1976  के

 भारत  के
 राजपत्र  में  प्रघिसुचना  संख्या  सा०  सा  ०  fro  634  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 प्रिन्यालय  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  Mo  11323/76)
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 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्न 31  1976

 भा  1974
 (2)

 उड़ी  पाण्डिचेरी  ate  उत्तर  प्रदेश  विधा

 तथा  गजरात  विधान  सभा  के  1975  सामान्य  निर्वाचनों  तौर  राष्ट्रपतीय  तथा

 उपराष्ट्रपतीय  1974  सम्बन्धी  प्रतिबेदन-विवरणात्मक  ( feat  संस्करण )

 की  एक  प्रति  |

 [wearers  में  रख  natjefag  |
 संख्या  एल०  टी०  11324  76]

 (3)  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  1976

 को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  तमिलनाड

 न्यायालय  तथा  वाद  मुल्यांकन  अधिनियम  1955  की  धारा  81  के

 mead  न्यायालय  फीस  शुदा  स्टाम्प  विक्रेताओं

 के  लिए  पारिश्रमिक  fara  1976  तथा  फ्रँग्रेजी

 की  एक  जो  feara  17  1976 के  तमिलताड

 सरकार  राजपत्र  में  ग्रधिसुचना  संख्या  एस०  श्रार०  श्रो (५  सी०  76

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 उपयुक्त  प्रंघिसुचना  का  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  |

 (arate  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11325  /76]

 (4)  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  द्वारा  दिनांक  31  1976  को

 जारी  at  गई  उदघोषणा  खण्ड  (7)  के  साथ  पठित  हिन्दू  विवाह
 1955 की  धारा  8  की  उपधारा  (3)  के  अ्रन्तगंत  निम्नलिखित

 दरों  की  एक-एक  प्रति  :---

 जी०  शभ्रो०  एम०  367  जो  दिनांक  7  1976  के
 तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  हिन्दु

 विवाह  1967  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ।

 जी०  ्रो ०  एम०  934  जो  दिनांक  19  1976  के  तमिलनाड  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  ढ्वारा  तमिलनाडु  fee  विवाह

 नियम  1967  में  कतियय सं  शोधन  किए  गए  हैं  |

 (5)  उपर्युक्त  प्रधिसूचनाओओं  को  सभा  गटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाले

 दो  विवरण  (feeat  तथा  wast  संस्करण )  ।

 (6)  उपर्युक्त  प्रघिसूचनाशं  के  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण

 बताने  वाले  दो  विवरण  तथा  अंग्रेजो  संस्करण )

 [ararera  में  रखा  tat!  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11326/76]

 (7)  गुजरात  राज्य  के  सम्जन्ध  में  Cisz qf  द्वारा  दिनांक  12  ard,  1976  को
 रो  की  Ta  उद्घोष गश  ass  के  साथ  पठित  बम्बई  लोक
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 Paper  Laid  on  the  Table  August  31,  1976
 ese?

 न्यास  1950  की  धारा  84  की  (4)  के  अझन्तगंत

 अंघिसं  चना  सख्या  जी  was]  पी  ae  लस  /  की  एक  प्रति

 जो  दिनांक  30  1976  के  गजर(त  सरकार  में  प्रकाशित

 हुई  थी  ।

 उपर्युक्  संघिसूचना  का  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  परन  रखे  जाने  के

 कारण  बताने  वाला  एक  चिवरण  (ferat  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 [ararea  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11327/7

 (8)  तमिलनाडु  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  1976  को

 जारी  की  गयी  उद्घोषणा  ऊ गाड  के  साथ  पठित  तमिलनाडु  हिंत्दू

 धार्मिक  तथा  ante  धर्मस्त्र  1959  की  धारा  116  की  उपधारा  (3)

 के  raid  निम्नलिखित  भ्रधिसुचनाओं  की  एक-एक  प्रति  :---

 जी  at  एम  784  जो  दिनांक  7  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 ware  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  धार्मिक  संस्थान  सरंक्षण

 निवेश  उधार  देना  अथवा  उधार  लेना  )  1963  में  कतिपय

 किए गए  हैं  ।

 (at)  stator  785  जो  दिनांक  25  1976 के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  धार्मिक  संस्थानों  के  न्यासाधारयों  को

 यात्रा  भत्ता  सम्बन्धी  1961  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ।

 जी  दो  एम  886  तथा  dash  जो  fasta  7

 1976  के  तमिलनाडू  सरकार  रा  जपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (9)  उपर्युक्त  )
 त्रौरः  )  में  उल्लिखित  अधिसूचनाओं

 के
 के  हिन्दी  संस्करण  सभा

 पटल पर  नਂ  रखे  जाने के  का  रण  बताने  वाले  दो  विव  रण  (farat  तथा  aaa सं  स्क  रण  )

 [wares में
 रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11328/76]

 कर्द्रीय  उत्पाद  द््ल्क ्  केन्द्रीय  उत्पाद  दल्क  तथा  लवण  क़ृषिक  पुनवित्त  श्र

 विकास  निगम  alates  तथा  तमिलनाड  चिट  फण्ड  afafran a कें  अन्तर्गत

 तथा  विवरण

 राजस्व  श्रौर  बेकिंग  विभाग में
 के  प्रभ।री  राज्य  मन्त्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी )  :  मैं  निम्नलिखित

 qa  सभा  पटल  पर  ख़ता  हूं

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  fram  1944  के  अन्तर्गत  जारी  की  गयी  निम्नलिखित

 सूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  की  एक-एक  प्रति  —

 :  अधिसूचना  संख्या  236/76  से  सां०,नि०  से

 774  जो  fears  30,  श्रगस्त  1976  के  भारत  के  राजप

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्या  त्मक  ज्ञापन  |
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न MIF  9,  1898
 )  a  टट

 अंधिसुचना  संख्या  सां०  नि  7]  पौर  242/76
 —e

 ato  नि  7775 ) |]  जो  दिनांक  30  1976  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  at  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 [arate  में  रखा  गया
 ।  देखिये  संख्या

 एल०  टी०  11329/76  ]

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  लवण  1944  की  धारा  38  के  अन्तरगत  केन्द्रीय

 उत्पाद  शुल्क  1976  (fardy car aa HT तथा  अंग्रे  जी
 संस्करण

 )
 की

 एक  प्रति  जो  14  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिपूर्चना  संख्या

 सा०  ufo  नि  1211  में  प्रकाशित  हुए  थे

 में
 रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11330/76]

 (  3)  कषिक  पुर्नावत्त  शौर  वि  कास  निगम  1963  की  धारा  46  की  उपधारा

 (5)  के  श्रघिसूचना  सख्या  सा०  ato  fifo  1180  (feat  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  7  1976  के  भारत के  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  कृषिक  पुरनर्वित्त  निगम  सामान्य  1963

 में  बातिपय  संशोधन  क्य  गया  है  ।

 [aearera a में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11331/76]

 (4)  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  feta  31  1976

 को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  तमिलनाडु

 चिट  फण्ड  1961  की  घारा  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत

 श्रधिसुचना  संख्या  जी०  श्रो०  एम०  1567  (feat  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  21  1976  को  तमिलनाडू  सरका

 र
 क

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (  उपर्युक्त  अंधघिसूचनाਂ  को  सभा  पटल  पर  cae  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 वाला  एंव  दिव  रण  तथा  श्रंग्रेजी  संस्करण )

 [waters  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11332/76]

 '
 कोटनांशी

 गुडालूर  जनमम  संपदा  झर  रायतवारी में  श्रधिनियम  के

 भ्रधिसचतायें

 fy  site  सिचाई  मन्त्रालय  में  STAAT
 Sra  मैं  श्री  अण्णा  साहिब  faz  की

 अओर से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  gs

 (1).  कीटनाशी
 1968

 की
 घारा  36 की

 उपधारा  (3)  के  अ्रत्तर्गत  कीटनाशी
 1976  तथा  श्रंग्रेजी  की  एक  जो  दिनांक

 24  1976
 के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रघिसुच॑ना  संख्या  सा ०  ato  नि०  474

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 [weatea W Tar tat में  रखा  गया
 ।  देखिये  संख्या  एल०  टा०

 11333/76]

 91



 Paper  Laid  on  the  Table  Bhadra  9,  1898  (Saka)

 श्री  TATA

 (2)  तमिलनाड  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनाक  31  जनवरी  1976  को

 की  गयी  उदवोधणा  के  खण्ड  के  साथ  afsa  गूडालूर  जनमम

 संपदा  ्र  में  बदलना  1969  की  धारा  60

 की  उपधारा  (5)  के  ग्रन्तगत  ग्रधिसिचना  संख्या  जी०  झ्ो०  एम०  845  की  एक

 प्रति  जो  दिनांक  14  1976  के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई

 थी  तथा  जिसके  द्वारा  TSTAT  जनमम  संपदा  गौर  TrpaAeT TT  में  बद

 1974  में  संशोधन  किये  गये  हैं  |

 [aeataa A में  रखा  गया
 |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11334/76]

 कोचीन  पत्तन  त्यास  के  बध  1972-73  के  वाषिक  लेखे  तथा  लेखा  परीक्षा  तथा

 Ftarataaay  पतन  न्यास  के  वर्ष  1974-75  के  aries  लेखे  तथा  wet  परीक्षा  प्रतिवेदन

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मन्त्रालय  में  Baal  दलवीर  मैं  श्री  एच०  एम०  त्रिवेदी

 को  शोर  से  मुख्य  फ्त्त  न्यास  1963  की  धारा  103  की  उपधारा  (2)  के

 निम्नलिखित  vat  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :--

 (1)  कोचीन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1972-73  के  वार्षिक  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 (2)  विशाखापत्तनम  cat  न्यास  के  वर्ष  1974-75  के  वाधिक  लेखें  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षा  प्रतिबेदन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  दी ०  11335/76]

 रबड़  के  मलय  चे  पर  टेरिफ  ATT  का  सरकारी  संकल्प  विवरण

 संसदीय  कार्य  विभाग  में  STAT  बी०  :  मैं  श्री  जियधाउरंहमान  ware

 की  श्रोर  से  निम्नलिखित  vat  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं
 :--

 (1)  संश्लिष्ट  रबड़  के  मूल्य  ढ़ांचे  पर  ध... द रिफ़  श्रायोग  का  प्रतिवेदन  (1975)  ।

 (2)  सरकारी  सकल्प  संख्या  दिनांक  18

 1976  जिसमें  उपबक्तਂ  प्रतिवेदन  पर  सरकार  के  निर्णय  भ्रघिसुचित  किये

 गये  हैं

 (3)  निर्धारित  अवधि  के  अन्दर  उपयुक्त  दस्तावेजों  को  सभा  पटल  पर  न  रखे  जा

 सकने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  ।

 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०  11336/76]

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  बम्बई  का  ad  1975-76  का  वार्षिक  sfraea,  राष्ट्रीय  srentira

 इंजीनियरी  प्रदिक्षण  बम्बई  का  वब  1975-76  का  वाधिक  प्रतिवेदन

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथ  संस्कृति  विभाग  में  sareat  नेताम

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  भारतीय  प्रोद्योगिकी  बम्बई  के  वर्ष  1975-76  के  वार्षिक

 वेदन  की  एक  प्रति  |
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 श्रगस्त  31,  1976  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न
 SS

 उपयुक्त  प्रतिवेदन  का  हिन्दी  संस्करण  साथ  साथ  सभा  पटल  पर  न  रखें

 जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  fac  तथा  wash  |

 (2)  राष्ट्रीय  औद्योगिक  इंजीनियरी  प्रशिक्षण  बम्बई  के  वर्ष  1975-76  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  11337/76]

 विभिन्न  सत्रों  के  दौरान  मन्त्रियों  हारा  दिये  गये  विभिन्न  WsaAAt  पर  सरकार  द्वारा  की  गयी

 कार्यवाही दर्शाने  वाले  विवरण

 संसदीय  कार्प  विभाग  में  ato  :  मैं  पांचवी  लोक  सभा  के  विभिन्न

 vat  के  दौरान  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  विभिन्न  वचनों  श्रौर  की  गई  प्रतिज्ञा  पर  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही के
 निम्नलिखित  विवरण  सभा  पटल  पर  रखता हूं

 —

 विवरण  संख्या  25  दसवां  1974

 विवरण  संख्या  17  197 gi  Ol  4
 A

 बारहवां  सत्र

 विवरण  संख्या  21  तेरहुवां  1975

 विवरण  संख्या  5  पन्द्रहंवां  1976

 सोलहवां  1976 विवरण  संख्या  4

 (3:)  विवरण  संख्या  1  सतरहवां  1976

 [aerTert  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  cto  11338/76]

 मोटर  यान  श्रधिनियम  क  अन्तर्गत
 aka o  चनायें  तथा  केन्द्रीय  सड़क  परिवहन  निगस  कलक्ता  के

 वर्ष  1974-75  कार्यकरण  की  समीक्षा  वारिक  प्रतिवेदन  तथा

 एक  विवरण

 नौवहत  श्रौर  परिवहन  मन्त्रालय  में  saweat  दलबीर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  तमिलनाडू  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  1976  को

 जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  मोटरयान

 ग्रधिनियम  1939 की  धारा  133  की  उपधारा  (3)  के
 sata  निम्नलिखित

 श्रधिसुचनाशओओं  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक-एक

 जी०  आ्रो०  एम०  115  जो  दिनांक  18  1975  के
 तमिलनाडु

 सरकार  राजपंत्रे  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडु  मोटर  यान

 1940  में  कतिपय  संगोधत  किया  गया  है  ।
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 Messages  from
 Rajya  Sabha

 ——  August
 31,  1976

 दलबीर

 जी०  ato  एम०  88  जो  दिनांक  18  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्र  में  प्रहाशित  हुई  थी  जितके  द्वारा  तमिलनाडु  मोटर  यान

 1940
 में  कतिपय  किये

 गये

 जौ्य्ो०्एम०  603  जौ  दिनांक  31  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडु  मोटर  यान

 1940  में  कतिपय  संशोवन  किये  गये  हैं  ।

 जी०  तरो ०  एम०  16  77  जो  दिनाक  22  1975  के  तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाड़ु  मोटर  यान

 1940  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ।

 जी०  श्रो०  जो  दिनांक  10  1976  तमिलनाडू  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडू  मोटर  यान

 1940  में  कतिपय  संशोवन  किये  गये  हैं  ।

 (2)  उपयुक्त  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण  बताने  वाले

 दो  विवरण  (fara  तथा  झंप्रेजी  संस्करण  )  |

 [wearer  में
 रखा  गया

 ।  देखिये  संख्या  एल ०  zo  11339/76]

 (3)  कम्पनी  1956  की  धारा  619 क  की  उपबारा  (1)  के  श्रन्तगंत

 निम्नलिखित  vat  (fara  तथा  भ्रंप्रेजी  की  एक-एक

 केन्द्रीय  सड़क  परिवहन  निगम  कलकत्ता  के  वर्ष  1974-75  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 केन्द्रीय  aga  परिवहन  निगम  कलकत्ता  का  वर्ष  1974-75  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षत  लेबे  तथा  उन  पर  fata a  महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  ।

 (4)  उपयुक्त  दस्तावेजों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला

 एक  विवरण  (fardt  तथा  श्रंप्रेजी  ।

 [aratTaat  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  eto  11340/76]

 राज्य  सभा  से  GAT

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 मशशसचिव  :-  मैं  राज्य  सभा  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेशों  की  सुचना  देता  हूं

 कि  राज्य  सभा  30  1976  की  अपनी  बै  क  में  लोक  सभा  द्वारा  25

 ्रगस्त  1976  को  पास  गये  लक्ष्मी  रतन  एण्ड  एथरटन  gee  काटन  मिल्स

 1976  से  बिना  कसी  संशोधन  के  सहमत  हुई  है  ।
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 भाद्र  1898  (1% )  लोक  लेखा  समिति

 वाना

 कि  राज्य  सभा  30  1976  की  श्रपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  25

 1976  को  पास  किये  गये  मैटल  कारपोरेशन  तथा  प्रकी
 ण

 1976  से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई  है  ।

 कि  राज्य  सभा  ने  26  1976  की  अपनी  बैठक  में  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता

 1976  पास  किया  है  ।

 2.  में  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  )  1976,  राज्य  सभा  ढारा  पास  किये  गये

 रूप  में  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।

 waa  चित  जातियों  तथा  maa  चित
 जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी

 समिति
 Hep उन  दौरों  के  प्रतिवेदन

 COMMITTEE  ON  THE  WELFARE  OF  SCHEDULED  CASTES  AND

 SCHEDULED  TRIBES

 श्री  निहार  लास्कर  )  मैं  प्रनसचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के

 कल्याण  सम्बन्धी  सर्मिति  के  निम्नलिखित  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  wera  दल  अ  के  WA-TaTS,  1976
 के

 दौरान
 बं
 oe  pt

 म  भ्रौर  मदुर

 के  झ्रध्ययन  दौरे  का  प्रतिवेदन  |

 (2)  wera  दल  11  के  1976  के  दौरान  भ्रहमदाबाद  श्रौर  जयपुर

 के  श्रध्ययन  दौरे  का  प्रतिवेदन  |

 (3)  अध्ययन  दल  | है |  के  1976  के  दौरान  त्रिवेन्द्रम  और

 ATRATLT  के  भ्रध्ययन  दौरे  का  प्रतिवेदन  |

 (4)  1976  के  विकास  प्राधिकरण  की  कतिपथ  पुनर्वास  बस्तियों  तथा

 दिल्ली  संध  राज्यक्षेत्र  के  एकग्राम  के  सीमति के  दौर ेसे  सम्बन्धित  समिति  का

 प्रतिवेदन  |

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC
 ft  ALOYNSY ASN  OUNTS  C

 ru
 OMMITTEE

 22787  तथा  230  at  Sfaaeat

 थ्रो  एंच०  एन०  मुकर्जी  उत्तर-पुर्वे  मैं  लोक  लेखा  समिति  के

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं

 (1)  वर्ष  1974-75  के  विनिपोंग  लेखे  में  प्रकट  किये  गये  स्वीकृत  श्रनुदानों  तथा

 प्रभारित  विनियोगों  से  अतिरिक्त  व्यय  ्रौर  वर्ष  1973-74  के  लिये  स्वीछात

 भ्रनुदानों  तथा  प्रभारित  विनियोगों  से  प्रतिरिकत  व्ययਂ  बारे  में  लोक  लेखा

 समिति  के  प्रतिवेदन  में  दी  गयी  सिफ़ारिशों  पर  सरकार  दारा  की  गयी

 कार्यवाही  संबंधी  22  वां  प्रतिवेदन  ।
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 Salaries  and  Allowances  of  Members  of  Parliament

 (Amendment)  Bhadra  9:
 1898

 (Saka)

 (2)  भारत के  नियंत्रक  महा  लेखापरीक्षक  के  at  1973-74  के  प्रतिवेदन  संध  सरकार

 पत्तन  के  विस्तार  ate  नौवहन  मंत्रालय )  से

 सम्बन्धित-के  पैराग्राफ़  36  पर  प्रतिवेदन  |

 विशेषाधिकार  afafa

 COMMITTEE  OF  PRIVILEGES

 19%  तथा  208  प्रतिवेदन

 श्री  एन०  कं०  पी०  ated  :  मैं  विशेषाधिकार  समिति  का  त्नौर  20  वाँ

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  :--

 सदस्यों  की  श्रनृपस्थिति  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  ABSENCE  OF  MEMBERS

 प्रतिवेदन

 श्री  बेकारिया  (stat )  )
 :

 मैं
 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  श्रनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति  का

 प्रतिवे दन  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 सदस्यों  की  भनुपर्स्थिति  सम्बन्धी  afafa

 COMMITTEE  ON  ABSENCE  OF  MEMBERS

 कार्येवाही-सार

 श्री  वेकारिया  :  मैं  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  श्रनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति  की  30

 1976  को  हुई  बैठक  का  कार्यवाही  सारांश  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 संसद्  सदस्यों  के  बेतन  शौर  भत्ते  (aattera )  विधेयक

 SALARIES  AND  ALLOWANCES  OF  MEMBERS  OF  PARLIAMENT

 (AMENDMENT)  BILL

 वास  श्रौर  संसदीध  कार्य  मन्त्री  क्०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  ससे थि  सदस्यों  के  वेतन  भ्रौर  भत्ते  1954  का  श्रौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अ्रनुमतिਂ  दी  जाए  ।

 maa  महोदय
 :  प्रस्ताव पेश  किया  गया  :

 dug  सदस्यों  के  वेतन  are  भत्ते  1954  का  शौर  संशोधन  करने

 वालें  fades  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाए  म
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 अगस्त  31,  1976  संसद्  सदस्यों  के  बेतन  त्रौर  भत  विधेयक--पुरःस्था  पित
 selina

 श्री  समर  मैं  इस  विधेयक  पुरःस्थापन  का  विरोध  करता

 हूं  यह  प्रस्ताव  दो  वर्ष  ga  लाया  गया  था  wit  संयुक्त  समिति  में  भी  इस  पर  ग्रनेकਂ  बार

 चर्चा  हो  चंकी  हैं  ।  हमने  सदा  इसका  विरोध  किया  है  ।  मझे  पता  है  कि  we  के  उपबन्ध

 से  सदस्यों  को  प्रसन्नता  होगी  ।  लेकिन  हमें  ag  ध्यान  रखना  है  कि  हमारे  देश  की  50%

 से  अधिक  जनता  निधं  नता  के  स्तर  से  भी  नीचे  जीवन-यापन  कर  रही  है  ।

 श्री  राम  सहाय  पांडे  ( <rsvtants) )  मेरा एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  न॑वीय  सदस्य

 का  कहना  है  कि  जब  भी  इस  प्रस्ताव  पर  ager  समिति  में  चर्चा  हुई  तो  हमने  स्देव

 इसका  विरोध  किया  ।  लेकिन  मैं  संय्रक्त  समिति  का  सभापति  था  भौर  gar  एकमत  से  यह  निर्णय

 है  ।  aet  किसी  ने  इसका  विरोध  नहीं  किया

 श्च्यकत  महोदय  :  यहं  कोई  व्यवस्था  का  प्रशन  नहीं

 श्रीसमर  :  aaa  समिति  की  बैठक  ऐसे
 समय  में  हुई

 जब  हमारे  सदस्य  को  सभा

 में  एक  विशेष  प्रस्ताव  पर  बोलना  था  |  समिति  से  बेठक  के  समयਂ  में  परिवर्तन  का

 श्रतरोध  किया  था  ।  लेकिन  समिति  ने  उनकी  अनपस्थिति  का  लाभ  उठा  कर  प्रस्ताव  पास  कर

 ।  पर  इसका  यहँ  त्रय  नहीं  कि  हमें  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  के  साथ  सहानुभूति  नहीं

 उनका  ग्र्ब  कोई  प्राय  का  साधन  क्वीं  |  लेकिनਂ  हम  जनता  के  प्रतिनिधि  जब  लाखों  कमंचा  रियों

 को  नौकरों  से  निकाला  जा  रहा  द्दो  जब  Wary  के  समाचार  ar  रहे  हों  ,  कारखाने  बन्द

 हो  रहे  दों  तो  हमें  अपनी  wea  की  श्रावाज  भी  सूननी  है  ।  इस  विधेयक  के  पास  होने  से  संसद

 सदस्यों  की  प्रतिष्ठा  बढ़ेगी  नहीं  ।  जब  श्रमिकों  का  बोनस  समाप्त  कर  दिया  हो  तो  are

 संसद्  सदस्यों  की  पेंशनों  का  विधेयक  ला  रहे  हैं  ।  मेरा  विचार  है  कि  श्राप  war  दल  के  भीतर

 के  संकट  को  सूलझाने  के  लिए  ऐसा  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  हम  अपना  विरोध  प्रकट  करते  हैं  ।

 श्री
 ग्ठि  |... च्  :  यदि  माननीय  सदस्य  केवल  सांविधानिक  मामलों  तक  सीमित

 रहते  तो  मैं  कुछ  न  कहता  ।  लेकिन  ae:  उस
 से  व  निकल  गये  हैं

 ।
 लेकिन

 शायद  उन्हें

 जानकारी  नहीं  हैं  कि  केवल  हमारा  देश  ही  wea  ऐसा  नहीं  है  जहां  संसद ह  सदस्यों  को

 दी  wT  है  ।.  वास्तव  में  तो  यह  देर
 से  लाये  हैं  विश्व  में  यह  एक

 फैशन  सा  हो  यया  है  कि  जब  भी  संसद्  सदस्यों  के  कुछ  व्यवस्था
 की

 जाती  है  तो

 समाज  के  किसी
 न

 किसी
 ad

 से
 उनकी

 तुलना
 कर

 दी  जाती  है
 ।

 हमें
 समाज

 के  किसी
 भी

 अन्य  वर्गो  के  TAT  मुस्तैदी  से  ata  काय  करना  होता  है  ।  इस  ?  की  ग्रोर

 भी  उचित  ध्यान  दिया  चाहिए  ।  क्या  विरोध  करने  वालें  माननीय  सदस्य  उनके  दल

 के  अरन्य  सदस्य  पेंशन  लेने  से  इन्कार  स्तर  का  परिचय  देंगे  .?

 श्री  समर  Ve  :
 wa  भी  संसद ह स  सदस्यों के

 aaa  भत्तों  सम्बन्धी  विधेयक  भ्राता

 हम  उसका  विरोध
 करते

 हैं  ।  यह  हमा  रा  सिद्धांत  हमें  भूख
 qt  लाखों  ढहोगों  का  भी  सोंचना

 है
 ।  हम  पेंशन लें  या  न  लें  इससे  कोई  qeaz  नहीं  पड़ेता

 |

 97

 1157



 Kerala  Legislative  Assembly  (Extension  रण

 F
 Duration)  Second  Amendment  Billj  August  31,  1976

 अ्रच्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है  :

 संसद  सदस्यों  के  वेतन  म्रौर  भत्त  1954  का  प्रोर  संशोधन  करने  वालें

 विधेयक  को  पुरःस्थापति  किये  जाने  की  maata  दी  जाएं  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुभ्रा  ।

 The  motion  was  adopted

 श्री  के०  रघुरामया ॥  मैं  विधयक  पुरःस्थापति  करता  हुं  ।

 a  a

 केरल  विवान  सभा  दूसरा  संशोधन  fatan——aTtt

 KERALA  LEGISLATIVE  ASSEMBLY  (EXTENTION  OF  DURATION)
 SECOND  AMENDMENT

 meet  श््ब  सभा  में  केरल  विधान  सभा  (safer  ar  दूसरा

 संशोधन  विधेयक  ort  विचार के  लिए  लिया  जायेंगा  ।  प्रभी  15  मिनट  का  समय  हैं  ।

 श्री  के  रघुरासया  ।  समय  बढ़ा  दिया  जाये  क्योंकि  कुछ  wer  वक्ता  भी  हैं  ।

 महोदय
 :  ठीक  हैं  ।  हम  45  मिनट  का  संमय  दे

 सकते हैं
 यदि

 सदस्य
 संक्षेप

 में  बोलें
 तो

 कुछ  श्रौर  बकता
 भी

 श्रपनी
 बात

 कह  सकते  हैं
 ।

 श्री  बी०  श्रार०  शुक्ल  यह  west  बात हैं  कि  माविसंस्ट  दल  के  लोग

 भी  लोकतंत्र  में  विश्वास  करने  लगे  हैं  उनका  कल्याण  भी  इसी  में  है  केरल  विधान  सभा  की

 sata  के  विस्तार  race  प्रशन  पर  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  wat

 श्रनुत्तरदायी  राजनीतिक  तत्वों  का  रवेया  ठीक  नहीं  है  यद्यपि  सरकार  ने  श्रापात  icafe  की

 शर्तों  में  ढील  दे  है  तयापि ऐसी  शक्तियों  की
 नीति

 में  नहीं  gars  ।

 लोक  समा  की  safe  एक  at  तक  के
 लिए

 बढ़ाई  गई  है  श्रौर  1977  में  निर्वाचन

 होने  हैं  ।  यदि  केरल  विधान  सभा  के  चुनाव  wa  करा  दिये  जायें  तो  दो-तीन-मास
 के

 बाद

 लोक  सभा  के  लिए  वहां  फिर  चुनाव  करने  होंगे  ।

 इसके  ग्रतिरिक्त  श्रापात  स्थिति  के  लाभ  से  पुरा  फायदा  उठाना  है  ।  जिंन  शक्तियों  के

 कारण  arara  स्थिति  लाग  की  गई  थी  वे  wa  भी  विद्यमान  फिर  wat  az  भी  निश्चित

 नहीं  ga  कि  लोक  सभा  के  लिए  चुनाव  कब  कराये  जाने  हैं  ।

 क  इसके  श्रतिरिक्त  ग्रापात  स्थिति  के  दौरान  राजनीतिक  दलों  के  नेता  जेल  में  बन्द

 उनहें  रिहा  किया  जाना  हैं  ये  दल  कहेंगे  कि  चुनाव  स्वतंत्र
 रुप  से  नहीं  कराये  गये  हैं  ।

 wy  — wa:  मेरा  निवेदन  है  कि  पहले  स्थिति  सामन्य
 at  जाये  तब

 निर्वाचन  करायें
 जायें  ।
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 ren  et  A

 भाद्र  )  केरल  विधान  सभा  का  दूसरा  संशोधन  विधेयक

 जहां  तक  श्रापात  स्थिति  से  हुए  श्राधिकत  लाभों  का  सम्बन्ध  यह  सभी  मानते  हैं  कि

 न  केवल  केरल  में  बल्कि  aaa  देश  में  तेजी  से  श्राथिक  परिवतन  ae  हैं  ।  विचार्धियों  में

 अनुशासन की  भावना  पैदा  हुई  है  ।  कल-कारखानों  श्रौरसरकारी  Vara
 में

 काय  श्रघिक  कुशलता

 से  at  लगा हैं  ।  इस  दौरान  जो  कानून  पास  हुए
 उनका  सभी

 ने
 स्वागत  किया  मैं  इस  बात

 को  नहीं  मानता  कि  चूंकि  जो  उपाय  किये  गये  हैं  उनके  परिणाम  aes  निकले  हैं  इसलिए

 निर्वाचन  की  कोई  ग्रावश्यकता  नहीं  या  उन्हें  टाल  दिया  जाये  |

 चुनाव  इसलिए  नहीं  स्थगित  किए  जा  रहे  कि  हमें  चनावों  जाने  का  भय  हैं ॥

 राष्ट्र  के  व्यापक  हत  को  ध्यान  में  कर  इन्हें  स्थगित  किया  जा  रहा  है  ।  श्र्त  मेरे  मित्र

 को  केरल  विधान  सभा  की  कुछ  महीनों  के  लिए  कालावधि  के  विस्तार  के  बारे  में  शिकायत

 नहीं  होनी  चाहिए  ।  श्रपितु  उन्हें  इसका  स्वागत  करना  चाहिए  ।  वह  wa  शांतिपुवंक  उन

 गलतियों  पर  विचार  कर  सकते  हैं  जो  कि  श्रतीत  में  उनसे  हुई  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  संशोधन  विधयक  का  समथन  करता हूं  |

 श्री  एन०  THAT  नायर  यद्यपि  इम  इस  बात  को  स्वीकार  करते  हैं

 fe  केरल  की  वर्तमान  सरकार  की  उपलब्धियां  महान  हैं  वहां  लगभग  25  लाख  काश्तकार

 ga  फार्मों  के  सालिक  बन  गए  हैं  att  तीन  लाख  झोपड़ीਂ  निवासियों  श्रपनीਂ  झोंपड़ी

 बनाने
 के  लिए  प्रति  निवासी  को  10  सेंट  भूमि  प्राप्त  हुई  है  ait  एक  लाख  लोगों  को  मकानों

 के  लिए  जगह  दो  गई  है  att  श्रतिरिक्त  wie  का  बंटवारा  भी  किया  गया  है  फिर  faarat-

 मंडल  को  कालावधि  का  विस्तार  न  तो  राज्य  की  जनता  के  fea  में  हैਂ  और  नਂ  ही  राजनीतिक

 दलों  के  हित
 में  हैं

 जिन्होंने  सम्मिलित  सरकार  बनाई  हुई  है  ag  पहले  A  छट  वर्ष  तक  कायें

 कर  चुके  वह  झ्रपने  कार्यकर्मों  ae  योजनामों  को  लगभग  पुरा  कर  चुके
 हैं  श्रौर  wa  उनके

 पास  कुछ  काम  नहीं  है  wa:  एसी  स्थिति  में  यदि  ड्रम  सभा  को  कालावधि  का  विस्तार  करते

 हैं  तो  जो  यश  उन्होंने  इतने  वर्षों  में  श्राजत  किया  हैं  ae  उसे  गंवां  देंगे  ।  शर्त  हुम  चाहते  हैं

 ae  जल्दी  से  जल्दी  चुनाव  कराए  जाएं  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  राज्य  का  प्रशासन  श्रनिश्चित

 काल  के  लिए  इतने  दलों  की  सम्मिलित  सरकार  चलाए  |

 लोकतांब्रिक  संविधान  में  निर्धारित  पांच  वर्ष  की  कालावधि  किसी  भी  विधानमंडल  के

 लिए  उचित  ote  न्यायसंगत  है  att  इतने  समय  में  वहां  की  सरकार  श्रपनी  योग्यता  दिखा

 सकतोਂ  है  at  जब  कालावधि  का  बार  बार  विस्तार  किया  जाता  हैं  तो  इसका  स्वभाविक

 afc  यह  होता  है  कि  मंत्रियों  के  श्रास-पास  गुटों  के  चक्कर  लगने  शुरु  हो  जाते  हैं  श्रौर  जब

 बाजी  शुरु  हो  जाती  है  तो  उचित  त्रौर  निष्पक्ष  प्रशासन  में  बाधा  पड़ती  हैं  ।  यदिਂ  विधान  सभा

 का  सव्वावसानਂ  नदीं  किया  जा  सकता  ।  तो  कम  से  कम  इसे  स्थगित  कर  दिया  जाना  चाहिए
 सर  वहां  पर  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  दिया  जाए  झोर  सरकार  एसा  नहीं  चाहती  है  तो

 उन्हें  चुनाव  शीघ्रातिथी घ्  करा  लेने  चाहिए  ।  इस  प्रकार  कालावधि  का
 विस्ता

 र  नहीं  किया

 घाना  चाहिए  ।
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 Kerala  Legislative  Assembry  (Extension  of

 Duration)  Second  Amendment  Bill  Bhadra  9,  1898  (Saka)

 श्री  जी०  विश्वनाथन  (arestaret)
 :  केरल  विधान  सभा  की  कालावधि  का  तीसरी  बार

 विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।  हम  सिद्धांत  रुप  में  विधान  carat  की  कालावधि  का  विस्तार

 नहीं
 करने

 जा  रहे
 ।

 ase  देश  में  श्रापात  स्थिति  लागू है  प्रौर  केरल मंत्रालय  एक

 ऐसा  मंत्रालय  हैं  जिसने  श्रपनी  कालावधि  बिना  किसी  गड़बड़  के  पुरी  की  हैं  जबकि  श्रन्य  संत्ालय

 बहत कम  समय  तक  एक  दस  महीने  श्रथवा  6  महीने  तक  रह  पाए  शर्त
 यही

 मंत्रिमंडल

 सबसे  स्थिर रहा  हैं  जट्टां तक  मुख्य  मंत्री  का  सम्बन्ध  है  वह  हमारे  देश  के  area  मुख्य  मंत्री

 है  वह  ऐसे  व्यक्ति है  जो  बातें  कम  झ्रौरः  काम  ज्यादा  करते हैं  ।

 wa  प्रश्न  यह  हैं  कि  यदि  हम  केरल  विधान  सभा  की  कालावधि  का  विस्तार  नहीं  करेंगें

 तो  परिणाम  कया  होगा  ।  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  दिया  जाएगा  वह  हमें  पसन्द  नहीं

 हैं  ।  लोकप्रिय  प्रशासन  राष्ट्रपति  के  शासन  से  कहीं  बेहतर है  ।  केरल  के  yea  संगठित  दलों

 का  कहना  है  कि  वह  चुनाव  के  लिए  तैयार  हैं  लेकिन  केन्द्र  चनाव  कराने  के  लिए  तयार  नहीं  है

 यदि  ऐसी  बात  है  तो  ag  स्थानीय  निकायों  का  चनाव  करा  सकते  थे  जोकि  पिछले  14  श्रथवा

 15  वर्षों  से  निलंबित  पढ़े  साथ  ही  राज्य  सरकार  को  जनता  के  रवैये  के  बारे  में  भी  पता

 लग  जाएगा  ।  यदि  चनाव  प्रभी  नदीं  कराए  जा  सकते  तो  वर्तमान  सरकार  श्रौर  विधान

 सभा  की  कालावधि  कुछ  महीनों  तक  के  लिए  are  बढ़ा  दीः  जाए  लेकिन  राष्ट्रपति  शासन

 न  लागू  fea  जाए  ।  मैं  इस  विधेयक  का  करता  हूं  ।

 श्री  सी०  Gao  मोहम्मद  कोया  :  महोदय  मैं  इस  विधेयक  को  wads

 झरता  हुं  चूकिं  सरकार  चुनावों  के
 लिए  तैयार  नहीं है  केरल  विधान  तभा  की  कालावधि  के  विस्तार

 के  अतिरिकत  कोई  frneq  नहीं  है  लेकिन  प्राशा  करते  हैं  कि  sea  ग्रंतिम  बार  सभा  की  पलावधि

 के  विस्ता  र  के  लिए  अनुमति  मांगी  जा  रहीं  है  श्रौर  र  फिर  तदन  से  सभा  की  पालावधि वा  faccrt

 करने  के  लिए  नहीं  कहेगी  क्य  त  सभी  राजनीतिक  दल  अब  चुनाव के  लिए  तैयार हैं  ।

 व  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  को  मांग  से  सहमत  नहीं  क्योंकि  तब  नौकरशाहों  का

 हो  जाएगा  श्रौर  जनता  को  काफी  परेश  नी  होगी  |  अरब  हमें  यंह  सांखना  तो  है  कि  वहीं  लोकप्रिय

 सरकार  लेविन  मैं  यह  चाहता  हुं  कि  सभा  की  का  लावघि  के  विस्ता
 ९

 के  बाद  पुन  कालावधि  विस्तार

 नकिया  जाएश्रीर  नहीं  इस  कालावधि  के  विस्तार  कोई  श्रौचित्य  मुझे  दिखता  है  क्योंकि

 सतारूढ़  दल  Ate  प्रतिपक्ष  दल  चुनाव  के  लिए  तैथा  र  है  |

 मैं इस  विधेयक  का  समयंन  करता  हुं  ।

 स्थाय  और  कम्प  ग  कार्य  AeaTSTe  में  राज्य  मन्त्री  Alo  ए०  सेयद  :
 उन  सभी

 मा
 ननीय  सदस्यों का  ग्रभारी  हुं  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  भाग  लिया  है

 ।

 साम्यवादी  मावसंवादी  दल  के  एक  प्रवक्ता  लगाया  है  कि  सरकार  उनके  दल
 के  लोगों

 को  qe
 रही  है  लेविन  तथ्य  यह  है  कि  केरल  में  यद्यपि  हमारे  दल  के

 लोग  सता  में  नहीं  हैं
 fre af  वहीं

 के  गांवों
 में

 प्रतिदिन  ate  कभी  कभार  शहरों  में  मा  रपीट  की  घटनाएं  आम  हो  रही  है  प्रौर  यहं  लोग  हम
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 अगस्त  31,  1976  केरल  विधान  सभा  का  दुसरा  संसोधन  विधेयक
 ae

 यर  मारपीट  करने  का  झारोप  लगा  रहे  दू  ।

 शी  चम्द्राप्पन  ate  श्री  कोया  ने  सरकार  से  यट  झ्ाश्वासत  चाही  है  कि  वह  fax  सभा  को  काजावधि

 विस्तार  के  संबध  में  प्रस्ताव  नहीं  करेगी  ।  यह  विस्तार  न्यायोचित  तथ्यों  के  अधार  पर  सांगा  जा

 रहा  निश्चय  हो  इम  इस  संबंघ  में  सान  नहीं  लगा  सफते  फि  कया  ्  स्थिति  aay  रहेगी  waar

 sat  पौर  क्या  हमें  फिर  कालावधि  विस्तार  के  लिए  tal  कहता  पढ़ेगी  ।

 यह  भी  कहा  गधा
 है

 कि  चुनाव  कराने  फा  यहीं  उचित  समय  है  गौर  मगर  इस  सनय  चुनाव  कराये

 गाएंगे  तो  कांग्रेस  दल  को  पूर्ण  बहुमत  प्राप्त  होगा  ।  .  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूँ  लेकिन  प्रश्न  निर्वाचित

 ड्लोने  अथवा  बहुमत  प्राप्त  करने  का  नहीं  है  हमें  फई  असंख्य  बातों  पर  विचार  करना  है  केवल  इसी

 आधार  पर  कि  चुनाव  में  हमें  बहुमत  प्राप्त  होगा  ।  इसलिये  हम  शीघ्र  चुनाव  करा  चुनाव  फराना

 ठीक  नहीं है  ;

 श्री  श्रीकान्तन  नायर  ने  केरल  में  राष्ट्पति  शासन  लागू
 करने  फा  प्रतुरोध  किया  है  लेकिन

 शासन  को  लायू  करना  सरकार  के  किसी  दल  श्रयवा  दलों  की  इच्छा  पर  निर्भर  नहीं  करता  ।
 न  नसਂ

 राष्ट्रपति  शास  नक" के !” क नजउस ध् 1.0  वस्या  में  किया  जाता  है  जबकि  राष्ट्रपति  राज्यपाल  की  इस  रिपोर्टे  से  reget

 हो  जाए  कि  राज्य  में  सं  वैधानिक  ढंग  से  सरकार  नहीं  चलाई  जा  सकती  इस  स्थिति  में  Ataaa  सदस्य  फा

 श्रूनरोध थ  स्वीकार  करन  कठिन  है  ।  मैं  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  का  mara  हूं  जिन्होंने  इस  संबन्ध  में

 अमुल्य  सुझाव  दिये  हैं  ।

 mena  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  ्प्प्दि  केरल  राज्य  को  विद्यमान  विधान  सभा  की  कालावधि  को

 झऔर  बढ़ाने  का  उपबन्ध  करने  वाले  fagae  पर  विचार  किया  जाए  ।  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat

 The  motion  was
 adopted.

 शध्यक  महोदय  ग्र्बं  हम  विचार  करेंगे  |  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2,  खण्ड  1,  म्रघिनियमन  सूत्र  ale  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  क

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  2,  खण्ड  1,  श्रघिनियमन  सुत्र  wie  विधेयक
 का

 नाम
 विधेयक

 में  जोड़  दिए  गए
 ।

 Clause  2,  clause  1,  the  anacting  formula  and  the  Title  were  added  to  the  2111.0 4.0

 डा०  वी०  Yo  सेय्यद  मुहम्मद  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।
 पी

 सट्दोदय  प्रश्न  यहं  है
 :

 *
 कि  विधेयक  पारित  किया  जाए ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
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 Central
 Sales

 Tax  (Amendment)  Bill
 August

 371:  1976

 केन्द्रीय  विक्रय  कर  (<ieiters)  विधेयक

 CENTRAL  SALES  TAX  (AMENDMENT)  BILL

 थ्री  एन०  st taretet  नायर  (feasts)  :  मेरा  एक  व्यवस्था का  प्रश्न  यह  fare

 संविधान  के  अनुच्छेद  286  के  विरूद्ध  है  |

 अ्रनुच्छेद  286  (1)  में  कटा  गया है  ॥

 *
 राज्य  की  कोई  विधि  वरतुभ्ों  के  क्रय  atte  विक्रय  जहां  ऐसा  क्रय  था

 ()  राज्य  के  बाहर  अ्रथवा

 भारत  राज्य  क्षेत्र  में  वस्तुभ्रं  के  ware  ग्रथवा  उसके  बाहर  निर्यात  के  दौरान  होता

 है  वहां  कोई  करारोपण  न  करेगी  द्ौं हल्ल ९  न  प्राधिकृत  करेगी  ।
 ”

 श्रनुच्छेद  286  की  घारा
 2

 में  कहा  गया  है  वस्तुग्नों  का
 क्रय

 विक्रय  कब  होता है  संसद  विधि

 द्वारा  सिद्धान्त  सूचित  कर  सकेगी  ।  श्रनुच्छेद  286  इसी  उद्देश्य  हेतु  बनाया गया  ।  इस  विधेयक

 से  राज्यों  को  उनके  राजस्व  से  वंचित  किग्रा  जा  रहा  है  ।  राज्य  सरकारें विक्रय  कर  के  संबंध  में

 कानून  नहीं  बना  पाएंगी  ।  इस  विधेयक  द्वारा  लगाए  जाने  वाले  प्रतिबंध  से  सभी  राज्यों  के  हितों

 पर  कुप्रभाव  पड़ेगा  ्र
 यह  प्रधान  मंत्री

 के  20  कार्यक्रम  के  विरुद्ध  है  ।  एक  स्थान  के

 नव  aa  स्थानों  से  विक्रय  कर  वसूल  किया  जाएगा  तो  कीमतों  में  वृद्धि  गोगी

 राजस्व  maiz  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मन्त्री  प्रणव  कुमार  :  यह  केवल

 एक  संशोधनका री  विधेयक  है
 ।

 हम  केवल  उन  उपबंधों  का
 विस्तार  करना  हैं  जिन्हें  सदन  को

 पहले  से  ही  प्राप्त  हो  चुका  है  |
 यह  कोई  नया  विधान  नहीं  है

 ।

 mera  महोदय
 :

 प्रबहम  इस  विधेयक  पर  चर्चा  करेंगे  2  घंटे का  समय  इसके लिए  नियत

 किया  गया  है  ।  मैं  प्रस्ताव करता  हुं  4

 केन्द्रीय  1956  का  भर  संशोधन  करने  वाले  विघेयक्र  पर

 विचार  किपा  ह

 केन्द्रीय  विक्रय  कर  प्रघिनियम  की  धारा  5(1)  के  श्रन्तगत  का  क्रय-विक्रय  निर्यात

 मामले  में  जबकि  वस्तुएं  भारत  राज्य  क्षेत्र  से  बाहर  जाएंगी  विक्रय माना  जाएगा  श्रौर  यह  क्षय  विक्रय

 प्रभावी उस  समय  होगा  जबकि  माल  भारत  की  सीमा  पार
 कर

 जाएगा  |  मोहम्मद  सराजु गन
 बनाम

 उड़ीसा  राज्य  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  अप्रैल  1975 में  यह  निर्णय  दिया  कि  इस  घारा

 के  श्रन्तगत  भारतीय  निर्यातक  द्वारा  विदेशी  श्रायातकर्ता  को  निर्यात  गया  माल  ही  केवल

 विक्रय समझा  जाएगा  ॥
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 भाद्र  9,  1898  (TF)  केन्द्रीय  विक्रय  कर  विधयक
 पि

 निर्वात  नियंत्रण  झादेश  के  भ्रनुसार  कुछ  aequi  का  निर्यात  केवल  विशिष्ट  अ्रभिकरणों  जैसे

 राज्य  ब्यापार  निगम  द्वारा  ही  किया  जा  सकता  है  ।  लेकिन  ae  मामलों  में  निर्माताग्रों  विशेषकर

 छोडे तथा  मध्यम  क्षेत्र में  काम  करने  वालों  को  के  निर्यात  हेतु  निर्यात  गृहों  पर  निभंर  रहना  पड़ता

 है  क्योंकि  निर्यात  व्यापार  में  विशेषज्ञों  की  प्रावश्यकता  पड़ती  है  ।

 वर्तमान  के  या  ATS  के  किसी  निर्यात  एजन्सी  को  बेची  गई  वस्तुग्रों  का  निर्यात

 साथ  गहरा  सम्बन्ध है  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  व्यवस्था  दी  है  कि  निर्यात  के  मामले  में  उक्त

 वस्तुग्नों  को  किसी  एजेन्सी  भ्रथवा  निर्यात  गृह  को  बेचा  जाना  विक्रय  नहीं  माना  जा  सकता  ।  धत

 इन  वस्तुग्रों  पर  faq  कर  लगाया  जाना  चाहिए  |  विक्रय  कर  लगाने  से  वस्तुग्नों  के  मूल्य  में  वृद्ध

 हो  जा  गी  तथा  प्रतिस्पर््धापूर्ण  भ्रन्तराष्ट्रीय  मंडी  में  हमारी  वस्तुएं  प्रतिस्पद्धां  नहीं  कर  पाएंगी  ।

 इस  शभ्रधिनियम  द्वारा  भूतलक्षी  wate  1  1976  से  संशोधन करने  का  प्रस्ताव है  ।

 अधिनियम  की  धारा  9  की  उप-धारा  (2)  में  राज्यों  के  विक्रय  कर  प्राधिकारियों  को  यह  शक्ति

 दी  गई  हैकि  वह  केन्द्रीय  विक्रय  कर  का निर्धारण  समाहरण तथा  प्रवर्तन  करें  ।

 इसके  साथ  ही  उन्हें  दण्ड  देने  का  श्रधिकार  भी  दिया  गया  है  ।  खेमका एण्ड  कम्पनी  )

 प्राइवेट  लिमिटेड  बनाम  महाराष्ट्र  सरकार  के  माभले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  बहुमत  से  यह  निर्णय

 दिया था  कि  राज्य  विक्रय  कर  में  दण्ड  देने  की  व्यवस्था  के  नियम  केन्द्रीय  विक्रय  कर  के  मामले  में  लाम

 नहीं  होते  ।  इस  श्रभिनिणंय  से  राज्य  सरकार  के  समक्ष  वह  पैसा  वापिस  करने  की  सभस्या  उत्पन्न  हो  गई

 है
 जो

 उन्होंने  STI ST  एकत्न  को
 थी  ।

 इसलिए  धारा  9  में  संशोधन  करके  यह  व्यवस्था.की  जा  रही  है

 कि  राज्य  विक्रय  कर  के  श्रन्तगंत  दिए  जाने  वाले  दण्ड  केन्द्रीय  विक्रय  कर  के  मामले  में  भी  लाग  होंगे  ।

 इस  प्रकार  राज्य  के  सामान्य  कर  काननों  के  grant  पर  केन्द्रीय  विक्रय  कर  श्रधघिनियम  के  लिए

 जो  दण्ड दिए  उन्हं  वेध  करार  दिया  जा  रहा  है

 उपरोक्त  विषयों  के  सम्बन्ध  में  झधिनियम  datas  feu  जाने  के  श्रवसर  केा  उपयोग  निम्न

 संशोधन  करने  के  लिए  भी  करने  का  विचार  है  :  श्रन्तर्राज्यीय  व्यापार या  वाणिज्य  के  लिए

 विशेष  महत्व  की  वस्तुग्रों की  सुची में  श्रशोधित  तेल
 ai  कुछ  झनाज॑  श्र  दालों

 को  भी
 शामिल  करने

 का  प्रस्ताव है  ।  शौर  MOTT  की  सीमा  शुल्क  सीमा  को  पार
 करनाਂ  शब्दावलियों

 की  परिभाषा  को  भी  श्रधिनियम  में  जोड़ा  गया  वतमान  शब्द  की

 परिभाषा  के  स्थान  पर  नई  व्यापक  परिभाषा  को  रखने  प्रस्ताव  है  ।  अधिनियम

 की  घारा  7  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  यह  व्यवस्था  की  जा  रही  है  कि  प्रतिभूति

 तब  तक  नहीं  मांगी  जायेगी जब  तक  व्यापारी  को  सुनवाई का  श्रवसर  दिया  जाय
 ।

 ध्रधिनियम  की  धारा  (9)  की  उपधारा  (1) की  कमियों को  दूर  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  ही  ये  संशोधन
 जा

 रहे  हैं
 ।

 मुझे  fara  है  fp  सभा  इस  विधेयक  को
 सम्मत्ति

 से  स्वीकार  करेगा

 श्ग्कि  केद्रीय

 विक्रय

 कर  झधिनियन  1956 झष्यक्ष महोदय :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत

 owt  संशोधन  करने  बाल  विधयक  पर  विचार  किया  जाय
 ”
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 Sales  Tax  (Amendment)  BillJ  Bhadra  9,  1898

 (Saka)

 श्री  सी०  एचज०  मोहम्मद  कोया  :  मैं  श्री  प्रणव  मुखर्जी  द्वारा  पेश  किये  गये

 विधेयक  का  विरोध  करता  gi  संगोधन  विधेयक  द्वारा  afafrers  की  धारा  5  में  संशोधन

 करने  का  प्रस्ताव  यदि  विधेयक  पास कर  दिया  ग्या  तो  निर्यात  एजेन्सियों  द्वारा

 खरीदी  गई  यवस्तुग्नों  पर  far  कर  सगेगा  ।

 केरल  सरकार  ने  भारत  सरकार  को  लिखा  है  fe  इस  विधेयक  का  उनकी  वित्त

 व्यवस्था  पर  गहरा  प्रभाव  पड़ेगा  राज्य  के  सामने  श्राने  वाली  विशेष  कठिनाई  को

 विधेयक  का  प्रारुप  तैयार  करते  समय  ध्यान  में  नदीं  रखा  गया  केरल  से  श्रधिकतर

 काली  काजू
 oat  समृद्री  उत्पादों  का  निर्यात  होता  जिसका

 बाजार  में  कोई  प्रतियोगी  नहीं  पहले  इस  कराघान  का  faate  व्यापार  पर  कोई

 प्रभाव
 नहीं  पढता  था

 प्रस्तावित  संशोधन  का  राज्य की  वित्त  व्यवस्था  पर  गम्भीर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  केरल

 में  योजना  के  वित्त  पोषण  के  लिये  हम  ने  20  करोड  रुपये  के  भ्रतिरिक्त  संसौधन  जुटाये

 हैं  are  ब्यय  में  कठौती  तथा  बकाया  करों  की  वसुली  से  हम  10  करोड़  रुपये  की  राशि

 श्र  जुटा  रह ेहैं  ।  फिर  भी  घाटे  को  पुरा  करने में  बड़ी  कमी  रह  जायेगी  ।  प्रस्तावित  संशोधन

 से  हमारे  राजस्व  में  से  23  करोड़  रुपये  श्रौर  निकल  जाने  से  योजना  का  वित्त  पोषण

 करना  श्रौर  श्रसम्भव  हो  जायेगा ।

 गय मंत्री  मह्दोदय  से  मेरा  भ्रनुलोध  है  कि  वह  केरल  के  सदस्यों  द्वारा  पेश  किये

 संशोधन  स्वीकार  कर

 इसके  पदचात  लोक  सभा  ae  भोजन के  लिए  14.  00  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Fourteen  of  the  clock,

 लोक
 सभा  मध्याहन भोजन  के  बाद  14.

 00
 बजें  पुनः  समवेत हुई  ।

 The  Lok  Sabha  reassembled  after  lunch  at  Forteen  of  the  clock.

 [sorecet  महोदय  पीठासीन  हुए  ॥]

 Mr,  DEpuTY  SPEAKER  in  the  chair

 केन्द्रीय  विक्रय  कर  factan——ard

 CENTRAL  SALES  TAX  (AMENDMENT)

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  स्टीफन

 Shri  Ram  Hedaoo  (Ramtek):  We  have  come  to  know  that  Bill  regarding

 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  is  not  being  moved  even-today.....

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शाति  रखे  |  श्रगर  माननीय  सदस्य  ने  कछ  कहना  है  तो

 ae  qa  लिख  कर  मेंजे  TeIHT | ॥
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 अझभस्त  31,  1976  केन्द्रीय  fret  कर  विधेयक

 Shri  Ram  Hedaoo:  I  want  that  the  Bill  be  moved  and  passed..

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  शांति  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा  कड्ीं  गईं  बात  कायंवाही

 aim  में  शामिल  नहीं  की  जायेगी

 श्री राम  हेगऊ

 थी  सी०  एम०  स्टीफन  :  (AATTTAT)  विधेयक  संधीय  प्रणाली  की  सरकार  के  मल

 सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  21  यदि  यह  चिक्केपक  पास  हो  गया  तो  विभिन्न  राज्यों  की  वि  स्थिति

 डगमगा  जाएगी  तथा  सरकारी  निर्यात  गहों  के  शभ्रतिरिक्त  तथाकथित  मेर  सरकारी  निर्यातकों

 को  भी  विभिन्न  राज्यों  की  faa  व्यवस्था  के  श्राथार  पर  उल्लेखनीय  लाथ  होगा  ।

 खण्ड  3  में  निर्यात  व्यापार  के  सौदों  की  परिभ्राषा  की  गई  यट्टी  परिभाषा  संसद

 ने  केन्द्रीय  विक्रय  कर  ufafrrr  की  घारा
 5

 में  दी
 यदि

 सरकार
 धारा  5  को  दृटाकर

 अन्य  नई  धारा  रखती  att  कोई
 नया

 सिद्धान्त  अपनाया  जाता  तो  वात  समझ  में झरा  सकती

 थी  परन्तु  ऐसा  न  करके  धारा  5  की  उपधारा  (1)  त्रौर  उप  धारा  (2)  को  बनाए

 जा  रहा  है भ्रौर  एक  नई  उप-धघारा  को  प्रन्तसस्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  यह  ast

 ही  श्रजीब  सी
 बात

 यह  सद्दी  है  कि
 इस

 संसद
 को

 व्याख्या  करने
 का

 श्र्रिकार  है  परन्तु
 संसद  जो  व्याख्या  करे  वह  सामान्य  ज्ञान  श्र  पूर्वे  स्वीकृत  न्यायिक  सिद्धान्तों  के  भ्रतुरूप  होती
 चाहिए  |

 जहां  तक़  seaside  विक्रय  का  सम्बन्ध  है  भ्रन्तरराज्यीय  व्यापार  के  एक

 सा  सिद्धान्त  होना  चाहिए  ।  सरकार  दो  श्रलग  way  faaiet  नहीं  बना  सकती  ।  लेकिन  सरकार

 ने  दो  राज्यों  के  बीच  श्रायात-निर्यात  तथा  भारत  से  wer  देशों  को  करिए  जाने  वाले  fraia

 के  लिए  भ्रलग  सिद्धान्त  बनाए हैं  ।

 एक  श्र  तो  दो  राज्यों  के  बीच  निर्यात  होता  है  तथा  दूसरी  are  दो  देशों  तथा

 भारत  तथा  wea  देशों  के  बीच  श्रायात  निर्यात  होता  परन्तु  दोनों  के  लिए  war

 नियम  यह  सब  कुछ  बहुत  ही  श्रजीब
 सा

 लगता  है  ।  जहां  तक  परिभाषा  का  सम्बन्ध

 है  उसकी  संवधानिकता के  बारे  में  भी  मुझे  संदेह  ऐसा  मालम  होता  है  कि  जैसे  कि

 सरकार  को  वैधानिक  होने  न होने  की  कोई  परवाह  नहीं  परन्तु  एक  विधायक  होने

 के  नाते  मैं  निश्वय  ही  इसे  gat  श्रात्मा  के  विरुद्ध  समझता  हूं  ।

 इस  सम्बन्ध में  मैं  एक  अरन्य  निवेदन  ag  करना  चाहता  हूँ  कि  इस  उपबन्ध की  एफ  ge  घटे  है

 की  बिक्री  के  लिए  बनाये  गये  माल  को  भी  बिक्री  कर  से  बचाकर  करग्रत्य  राज्यों  में  प  क  हैं

 सकता  इस  प्रकार  एक  राज्य  से  दूसरे  में  माल  को  ले  व्यापारी  लोग

 संभी

 को  बिक्री

 सँशोधन
 नन कर  देने  से  बच  सकने  में  सझफल हो  जायेंगे  |  जहां  तक  मेरे  अपने  राज्य  का  समच्म्ध है दै

 केरल  राज्य  की  faa  व्यवस्था  पर  काफी  प्रतिकूल  प्रभाव  पढ़े  गा
 ।  इस  सग  विकी  कर  से  लय  मग  118

 करोड़  रूपये  का  राजस्व  प्राप्त  हो  रहा  है  ।  इसमें  से  लगभग
 23  करोड़ रूपये  के  माल  पर  इस  संँशोधन  का

 *का्येवाहदी  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  wat  |

 ot  Recorded.
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 =

 सी०्एम०

 प्रभाव  पड़ेगा  ।  राज्य को  इससे  23  करोड़  पये  के  राजस्व  की  हानि  होगी  ।  श्रभी  तो  मन्त्री  महोदय

 यहँ  कहूं  देंगे  कि  वहू  श्रापको हम  अगली  पँचवर्षीथ  योजना  में  दे  देंगे  ।  परन्तु  भविष्य  के  लिए  तो

 यह  सँशेघन  भारतीय  कानून  व्यवस्था  का  एफ  अभिन्न  ग्रगं  बन  जायेगा  उस समय  तो  सभी  इस  मूल

 बात॑  को  भूल  जायेंगे  इसीलिए  मैं  यह  ase  हूँ
 फि

 सँविधान  के
 नँघीय

 स्वरूप
 का

 खुले  रूप  से  उल्लंघन

 किया जा  रहा  है

 स्त  मैं एक  बात  कह
 कर

 मपना  वक्तव्य  सभाप्त  करता  सरकार  द्वारा  यहं  तक

 प्रस्तुत  faut  गया  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  तथा  अन्य  ऐसे  निर्यात  गह  इसी  अ्रिश्क्ति  लेवी  के

 परिणामस्वरूप  श्रन्तर्सष्ट्रीय  मंडी  में  प्रतिस्पर्धा में  पीछे  रह  रहे  यह  क्तनी  विचित्र  बात  हैं

 कि  कुछ  एक  चुने  हुए  निर्यात  गृहों  के  नाम  पर  श्राप  सभी  निर्यात  व्यापाश्यि  को  यह  सूविधा  प्रदान

 करने  जा  रहे  यहं  तो  एसा  लगता  है  मानों  फि  व्यूटी को  मारने  के  लिए  अप  wea  बस

 बनाने  जा  रहे  श्राप  कुछ  निर्यात  wat वेਂ  लिए  श्रलग  उपबन्ध  बता  यदि  संविधान

 के  198  का  उप-ग्रनच्छेद  2  अ्ापकेਂ  में  भ्राता है  तो  भला  श्राप  ser  संशोधनों  की

 तरह  उसमें  भी  संशोधन  क्यों  नहों  कर  श्राप  राज्यों  के  राजस्व  को  भला  इस  प्रकार  कयों

 समाप्त  कर  रहे  गरीब  राज्यों  की  WY ACAT  पर  इसका  काफी  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इसलिए  मैं

 कहता  हूँ  यहं  सँशोधन  संवैधानिक  दुष्टि  से  संदेहपूर्ण  तथ्यात्मक  दृष्टि  से  भी  गलत  है  तथा  इससे

 सं  पद  की  शक्तियों का  दुरुपयोग  fear  जा  रहा  इससे  संघीय  श्रथंव्यवस्था  पर  बरा  प्रभाव  पड़ेगा
 ॥

 मेरा  माननीय गँत्री  महोदय  से
 ware

 है  कि  वह  इस  सँशोधन  पर  विचार  करें
 ।

 श्री  farm  जोरदर  उपाध्यक्ष  महोदय  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध में  मेरे  मित्र  श्री

 स्टीफन  द्वारा  जो  चिनता  व्यवत  की  गई  है  वह  पुर्णतया उचित  है  ।  इस  सँशोधन  के  परिणामस्वरूप  +

 केवल  केरल  राज्य  की  श्रंथव्यवस्था
 पर

 ही  कुप्रभाव  पड़ेगा  ्रपितु  देश  के  अरन्य
 पर  भी  इसका

 झनुचित  प्रभाव  पड़ेगा
 ।

 इससे  पूर्व  जब  वर्ष  1972
 में  केन्द्रीय बिक्री  कर  में  संशोधन  गया

 a
 उस  समय  केन्द्रीय  बिक्री  कर  की  बकाया  राशि  का  उल्लेख  किया  गया  था  ।  परन्तु  तभी  तक  बड़े  बड़े

 व्यापार  गृहों से  बकाया  धनराशि  वसूल  नहीं की  गई  है

 प्रस्तुत  केन्द्रीय  बिक्री
 कर  विधेयक

 के
 झन्तगंत  बड़े  बड़े  व्यापारमृहों  जो  कि

 अवसर  करों  से  बचाने  के  शादी  हो  चुके  we  रियायतें  दी  जा  रही  हैं  ।  दूसरी  झोर  तथ्य  यह  है  कि

 अभी  भी  उनकी  श्र  बकाया  धनराशि  वसूल  नहीं  की  गई  है  ।  भ्रन्तर्राज्यीय  बिक्री  के  सम्बन्ध  में  बाटा

 ौर  कालमेट  बड़े  व्यापारी  गृह  केन्द्रीय  बिक्री  कर  को  बचाते  रहे  हैं  ।  ae  छोटे  निर्माताओं  से  माल

 खरीद  कर  उस  पर  ५ प्रपर  नाम  का  ठप्पा  लगा  कर  माल  बेचते  रहे  हैं  इस  तरह  से  वहूं  सरकार  तथा

 छोटे  निर्माता  दोनों को  ही  धोखा  देंते  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  से  किये  जा  रहे  करनप्रपव॑चन को को  रोकने

 तथा  बकाया  कर को  वसूल  करने  के  लिए  कुछ  न  कुछ  व्यवस्था कने  जानी

 दालों  तौर  wea  घि  उत्पादों  को  विघेयक  के  खण्ड  तौर  8  मे ंज जोड़ने से  केन्द्रीय  fast

 कर  तथा  बिक्री  कर  लगान ेके  लिए  परोक्ष  रूप  से  प्रोत्साहन  मिलता  है  ।

 सरकार  निर्यात  के  सामान  पर  से  बिक्री  कर  हटा  है  ।  बिक्री  कर  से  वस्तुओं
 के  मूल्य  बढ

 जायेंगे  ।  अझाज  ७५ चपड़  पर  32.0  से  35  प्रतिशत मूल्य  वृद्धि  हुई  है  ।  केन्द्रीय तथा  बिक्री  कर
 से  मूल्य
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 भाद्र  9,  1898  (uF) )  केन्द्रीय  विक्रय  कर  विधेयक
 ‘come

 वृद्धि  हुई  है  i  निर्यात  की  जाने  वाली  वरत  प्रों  पर  से  बिक्री  कर  समाप्त  करने  से  ang  eqratfcat  निर्माता

 था  वणिकों को  लाभ  पहुंचा  रहे हैं  ।  परप  झावश्यक एवं  बुनियादी  वस्तुश्रों से  बिक्री  कर  नहीं  हटा  ।

 यह  स्पष्ट  किया  जाये  far  कौन  सी  झ्ावश्यक
 वरतुश्नों

 को  बिक्री  बर  से  छूट  दी  जाये

 प्रतिभूति  के  उपबन्धों  में  ढील  Mase  weet  कार्य  किया  त्रौरर  छोटे  व्यापारियों  को  कुछ  feats

 दी  गई  हैं  ।  wa  की  राशि  नित  निर्धारण  के  श्राधार  पर  ही  ्रांकी  जायेगी  ।

 fay  कर  प्रमाण  पत्न  तथा  ग्न्य  दस्तात्रेज  होने  पर  भी  अ्रन्तर्राज्यीय  सीनाझओं  को  पार  करते

 समय  त  चुंगियों  पर  लोगों  को  बहुत  तंग  विधा  जाता  है  ।  हमने  इस  मामले  पर  अन्तर्राज्यीय  मार्ग

 के  बारे  में  चर्चा  के  विचार  fest  था  ।  इस  तरह  सा  मान  उठाने  में  विलम्ब  हो  जाता  है  जिससे  माल

 मालिक  को  रेलवे  को  हर्जाचा  देना  पड़ता  है  ।  भन्ती  महोदय  यहँ  सुनिश्चित  करें  थि  अन्तर्राज्यीय

 विक्रय  व्यापार  के  दौरान  केन्द्रीय  बिक्रो  कर  के  मा  मले  को  लेकर  व्यक्ति  को  तंग  न  दिया  जाये

 ala  बिक्री  क  को  अलग  gt  परिभाषा  दी  गई  हैं  इससे  बहुत  ह  पैदा  होगा  ।  यदि  कोई

 व्यक्ति  श्रपने  व्यक्तिगत  उपयोग  के  लिए  भी  किसी  वस्तु  का  मिर्माण  करता  हैं  तो  ag  भी  व्यापार

 के  भ्रन्तगंत  श्  जाता  है भ्रौर  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  ले  जाते  समय  उस
 बस्त  पर  बिक्री

 कृश  देना  होता  ्रावश्यक  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  we  दी  गई  है  लेकिन  उससे  सम्बन्धित  राज्य  का

 राजस्व  घट  जायेगा  ।  इसे  fate  के  लिए  famed  नहीं  माना  जायेगा  ।  इस
 पहलू

 पर

 पुर्नावचार वर्ग के नि लो

 feat  जाना  मैं  पहले  ही  उल्लेख  कर  चुवा  हूं  कि  विद्यार्थियों  गांवों के  निधेनਂ

 के  लोगों  के  उपयोग  की  पर  से  शुल्क  get  दिया  जाये

 Shri  Hari  Singh  (Khurja):  This  Bill  has  been  brought  forth  with  a  view  to
 promote  the  exports  of  certain  goods  by  exempting  them  from  Central  Sales  tax.
 It  also  deals  with  certain  problems  relating  to  Central  Sales  tax,  So  this  is  a
 welcome  measure  as  it  will  help  to  increase  the  supply  of  our  goods  to  foreign
 markets  It  is  said  that  this  enactment  will  seriously  affect  the  interests  of  states
 But  there  is  nothing  in  this  Bill  which  may  go  against  the  interests  of  any  State.
 The  apprehensions  expressed  in  this  regard  are  completely  unfounded

 This  is  a  very  timely  and  appropriate  legislation.  But  there  are  certain  diffi-
 culties  in  it  Goods  are  not  assessed  for  purpose  of  imposing  Central  or  State
 Sales  tax  in  time  and  in  a  proper  way.  Appeal  cases  are  kept  pending  for  a

 very  long  time  and  inspectors  act  aribitrarily.  Steps  therefore,  should  be  taken  to

 appoint  an  authority  to  Judge  the  rationality  of  the  decisions  taken  by  inspectors.
 Measures  should  be  taken  to  decide  the  pending  appeal  cases  regarding  tax.

 vasion  expeditiously  after  rationalising  and  simplifying  the  entire  procedure.

 Sales  tax  is  the  main  component  of  State  revenue.  But  the  machinery  for
 the  administration  of  Sales  Tax  is  top  heavy.  Steps  should  be  taken  to  rectify
 this  situation,  I,  therefore,  support  the  Bill,

 गे  डी०  So  पंडा  :  इस  विधेयक  में  कोई  नई  बात  नहीं है  ।  वर्तेमा न
 नियम

 का
 संशोधन  किया  जा  रहा  इससे  झनेक  राज्यों

 प्रौरर  उनके  राजस्व
 पर

 प्रभाव  पड़ेगा  ।  पिछला

 विक्रय  कर  विधेयक  1972  में  प्रवर  समिति  के  भेजा  गया  था  ।  उस  समय  यह  दावा

 किंया  गया  था  कि  यह  भ्रत्यघि क  व्यापक  विक्रय  कर  कानून  हैं  जिसके  श्रन्तगंत  गरीब  लोगों  को  हानि  नहीं
 होगी  ्र  प्रावश्यक  aaa  पर  यह  कर  लगेगा  तथा  बड़े  व्यापारियों  और

 एकाधिका  Uret  से

 विक्रय  कर  के  रूप  में  भारी  धनराशि  एकत्र  की  जायेगी  ।
 |
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 Central  Sales  Tax  (Amendment)  Bill  Bhadra  9,  1898  (Saka)

 ीं
 Blo  Ho

 जब  कर  gfafrar  लागू  हुमा  था  उस  समय  पिछले  10  वर्ष  से  एक  मामला

 art  पड़ा  था  जिसमें  उड़ीसा
 उच्च  न्यायालय  ने  श्रपना  fora  दिया  था  ।  उस  निर्णय के

 विरुद्ध  ने
 ने  उच्चतम  न्यायालय  में  श्रपोल  की  थी  ।  सरकार  को  इस  कानन  में  ants

 करते  इस  पहले  पर  ध्यान  रखना  होगा  ।  उच्चतम  PTATAT F ने  16 ATA,  1975 को  अपना  नणय

 दिया  था  ।  उस  facia  के  एवा  वर्ष  चार  महीने  बाद  अब  यहं  विधेयक  सदन  में  लाया  गया  हैं  ।  इससे

 पता  चलता  है  कि  सरकार  ऐसे  मामलों  में  कितनी  गम्भीर  है  ।  ऐसे  कानून  से  एक  भी  राज्य  को  कोई  लाभ

 नहीं  होगा  अ्रौर इस इसके  विपरीत  बड़े  खान  श्रौर  निर्यात  गुह  को  ही  विक्रय कर  की

 अदायगी  से  छट  frat  ।  इन्हें  यह  छूट  नहीं  दी  जानी  चाहिएं  ।  इसके  लिए  यह  तके  दिया  जाती  है  कि

 सरकार  aia  lan  विदेशी  मुद्रा  कमाती  है  भोर  ब्न्तर्राष्ट्री  मण्डी  में  भारी  etal  के  कारंग  ही  हम

 इनको  अ्रघिफ  छट  देना  चाहते  F  ।  लेकिन  यह  छट  कुछ  चुनिन्दा  मर्दों  पर  हो  दी  जानी  चाहिए  श्रौर  वह

 भी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  बड़े  व्यापा्थियों  को  नहीं  ।

 हम  जानते  हैं  बड़े  व्यापारी  कम  राशि  के  बीजक  प्रौर  alas  राशि  के  बीजक  बनाते  हैं  |  श्रौर  ये

 कानन  का  उल्लंघन  करते  हैं  प्रौर  पकड़  में  नहीं  wy  ।  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  यह  नदीं  बता  पाती  है

 ‘fe  कितनी  विदेशो  मुदा  प्रजित  होगी  पोर  इससे  राष्ट्र  को  कितना  लाभ  start  इसमें  यह  ीं  बताया

 न  ज  बड़े  व्यापारियों  को  ही  लाभ गया  है  कि  इस  विधान  से  हमें  कते  लाभ  होगा  ।  इससे  तो  fati

 ।

 AaAaA  उन  व्यापारियों  पर  विक्रय  कर  लगाया  जाना  चाहिए  जो  निर्यात  गृहों  को  झपना

 माल  बेचते  हूँ  ।  दूसरे  कुठ TAN  वस्तुएं  चुनीਂ  जानी  चाहिए  जिनसे  राज्य  के  राजस्व  में  हानि  waa  पाये

 drat  इस  प्रधिनियम  पर  नये  सिरे  से  विचार  करने  ग्रौरਂ  इसमें  व्यापक  संशोधन  करने  का  समय  Ar

 गया है

 वर्तमान  में ग्रनेक  खामियां  हैं  पौर  fazer  कम्पनियां  या  बहुराष्ट्रीय  निगम  इनसे

 झ्घिकतम  लाभ  उठा  रहे  हैं  ौर  प्रायकर  की  चोरी  कर  रहे  वे  धन  का  दर्विनियोग  भी  कर  रहे

 इसलिए  एक  व्यापक  विधेयक  लाया  जाना  चाटिए  wit  विशेषक र  ग्रावश्यक  वस्तुएं  इस  विधेयक  के

 क्षेत्राधिकार के  अत्तगत  लाई  जानी  चाहिएं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  अ्रत्यघिक  महत्वपुर्ण  विधेयक  है  ।  श्री  स्टीफन  ने  बहुत  उपयोगी  सुझाव

 दिय ेहैं  जिनका  समथंन  ait  सदस्यों  ने  भी  किया  है  ।  लेकिन  इस  विधेयक के  लिए  केवल  2  घंटे  दिए गए

 जिसमें  से  एक  घटा  बीत  गया  है  र  मरनी  10  वक्ता  ौर हैं  मन्त्री  महोदय  को  भी  उनका  उत्तर

 देना  हैं  ।  प्रत्येक  सदस्य  10  मिनट  के  भीतर  ही  अपना  भाषण  पुरा  करने  की  कृपा  करें  ।

 Shri  D.  N.  Tiwary  (Gopalganj):  This  Centra]  Sales  Tax  (Amendment)  Bill
 has  been  brought  here  because  some  of  the  provisions  of  the  parent  Act  have
 been  declared  ultra  vires  by  the  Centre  It  seems  that  there  is  something
 wrong  with  our  law  drafting  machinery  because  the  lawg  drafted  by  them  can
 not  stand  the  scrutiny  of  court.  The  Minister  should,  therefore,  ensure  a  full  and

 complete  scrutiny  of  all  the  financial  Bills  50  that  no  locunas  are  left  and
 ‘courts  could  not  strike  them  down,  That  machinery  should  be  improved.
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 श्रगस्त  31,  1976
 =

 केन्द्रीय  विक्रय
 कर  )

 विधेयक

 Sales  tax  is  a  major  source  of  revenue  for  a  state  but  it  has-been  found  that
 there  is  widespread  bungling  in  the  collection  of  sales  tax  and  there  is  a  scope

 for  showing  favour  in  the  implementation  of  the  provisions  of  this  law.  -There-
 fore  the  machinery  responsible  for  administration  of  this  law  should  be  get
 right.  The  officers  at  district  level  have  indulged  in  all  sorts  of  maipractices,  as

 a  result  of  which  people  are  put  to  great  harassment  and  at  the  same  time  State
 is  put  to  loss  of  revenue.  These  should  be  checked.  The  efforts  to  simplyfy  the

 procedure  are  welcome  but  they  will  not  bring  any  positive  results  unless  the

 tax-collecting  machinery  is  properly  set  right.

 It  has  been  said  that  single  point  duty  will  be  levied  on  foodgrains,  such  as,

 Wheat,  rice.  But  it  appeared  that  grain  has  been  excluded.  So,  a  note  should

 be  taken  of  this  point.  It  would  be  better  if  coarse  grains  are  exempted  from  this

 provision  because  it  will  give  some  relief  to  the  poor  people  who  mostly  use  it.

 श्री  एन०  oT THecteat  नायर  )
 :  इस  विधेयक  के  उद्देश्य  शौर  कारण  बताने  वालें

 वक्तव्य  में  सरकार  ने  बताया  है  कि  इससे  गहन  प्रतिस्पर्धात्मक  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मण्डियों  में  हमारे  प्रयास

 प्रतिस्पर्धा  हीन  हो  जायेंगे  ।  धारा  5  क  संगोधन  करने  के  लिए  यहीं  कारण  दिया  गया  है  ।  लेकिन इस
 प्रश्न  का  एक  पहलू  यह  है  ।  परम्परागत  वस्तुग्रों  का  ही  निर्वात  होता  क्योंकि  ऐसी  seat  में  कोई

 प्रतिस्पर्धा  नहीं  होती  हैं  ate  ये  एकाधिका  रवादी  होती  हैं  ।  सरकार  इन  वस्तुभ्नों  को  यहां  क्यों

 लाती  मन्त्री  महोदय  का  कहना  है  फि  इन  वस्तुभ्नों  के  साथ  हमें  ्रौर  वस्तुएं  भी  निकालनी  पड़ेगी  |  यह

 समस्या  का  समाधान  नहीं  है  ।  यदि  निर्यात  या  निर्यात  की  मात्रा  बढ़ाने  का  केवल  यही  पहलू  है  तो  जिन

 वस्तुग्रों  के  निर्यात  से  fast  कर  में  बाधा  नहीं  पड़ती  उन्हें
 शामिलਂ  नहीं

 किया  चाहिए  ।

 इसमें  यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस  विधान  से  उद्देश्य  की  पुरति  हो  जायेगी  |  सरकार  राज्य  को  एक

 स्थान  पर  शुल्क  लगाने  से  रोक  रही  है  तया  राज्य  को  स्थानों  पर  शुल्क  लगाने  के  लिए  बाध्य  कर  रही

 इससे  शुल्क  की  राशि  बहुंत  बढ़  जायेगी  ।  इसलिये  श्रन्तिम  स्थान  पर  शुल्क  लगाने  की  व्यवस्था

 की  गई  है  क्योंकि  हम  गरीब  उत्पादक  को  तंग  नहीं  करना  चाहते  श्रौर  कर  एकत्न  करने.के  लिए

 बहुत  से
 fara  नहीं  करना  चाहते  ।  राज्य  सरकारों  ने  अन्तिम  स्थान  पर  ही  शुल्क  लगाने

 का  facta  किया  है  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जायेगा  तो  निर्यात  मूल्य  ्रौर  भारते  के  भीतर  उपभोक्ता

 वस्तुभ्रो के  मूल्य  बढ़  जायेंगे  ।  इससे कम  से  कम
 खण्ड  5

 के
 मामलें  में

 तो
 इस  विधान  उद्देश्य  ही

 विफल

 हो  जायेंगा  ।  यह  20  gat  कार्यक्रम  के  भी  प्रतिकूल  जा  रही  हैं  ।  सरकार  प्रत्यक्ष  कर  लगाने  के  परोक्ष

 तरीक
 वस्तुग्रों  के  मूल्य  बड़ा  रही  हैं  श्रौर  यह  स्वाभाविक  हीं  है  कि  गरीब  लोगों  को  ही  हानि

 उठानी  पड़ेगी  |

 Mi  कम  से  कम  खण्ड  5  के  मामले  में  निर्यात  की  जाने  वाली  उन  परम्परागत  वस्तुभ्ों  को  जिन

 की  भ्रन्तर्राष्ट्रोय  मण्डियों  में  प्रतिस्पर्धा  नहीं  है  इस  विधान  के  उपबन्धों  से  प्लग  कर  fear  जाये  या  फिर

 सरकार  को  उन  आवश्यक  के  मामले  में  छूट  देने  का  अधिकार  लेना  चाहिये  जिनमें  राज्यों  को

 लाभ  होता  हो  ।

 Sardar  Swaran  Singh  Sokhi  (Jamshedpur):  I  support  this  Bill.  It  has
 been  brought  here  because  it  has  become  necessary  to  amend  the  principle  Act
 due  to  certain  difficulties  that  have  arisen  as  a  result  of  the  verdict  of.  courts  in.
 regard  to  this  legislation.  If  the  orl वि  Sleds final  fav  not  ame a  Lvs  ailic  nded,  Government  will  have:
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 to  return  crores  of  rupees  that  have  already  been  reall  t  is  well-known  to

 everybody  that  there  ig  a  large  scale  evasion  of  Sales  Tax  by  business  houses

 and  firms,  Efforts  should  be  made  to  check  it.

 A  watch  should  be  kept  over  those  officials  who  take  bribe  for  making  regi-

 ‘stration  in  Sales  Department.

 The  Central  Sales  Tax  of  4  per  cent  should  be  levied  at  single  point where
 the  goods  are  manufactured,  This  will  give  some  relief  to  people  as  well.  It  will
 also  bring  larger  revenue  to  States,  Then,  there  must  also  be

 coordination
 between  the  States  and

 Central  officials  administering  Sales  Tax.

 श्री  वाई०  एस०  महाजन :  (aqeretat) : :  केन्द्रीय  विक्रय  कर  1966  7

 1967  को  लागू  किया  गया  था  धारा
 15  1968

 में  लागू  की  गई  थी  |
 यह  संविधानਂ के

 SOT  286  के  श्रधीन  बनाया  गया  था  ।  इसमें  अन्तर्राज्यीय  वाणिज्य  wie  व्यापार  में  माल  की  बिक्री

 GtHT  कर-निर्धारित a  करने  त्रौर  कर  की  वसूली  करने  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  यह  प्रघिनियम

 राजस्व  बढ़ाने  का  एक  साधन  सिद्ध  gare  1960-61  में  कर  की  वसली  रुपये  थीਂ  जबकि

 1970-71  में  187  करोड़  रुपये  की  थी  ?
 इसमें  तेजी  से  वद्धिह्दों  रही  है

 केन्द्रीय  fant  कर  संशोधन  विधेयक  में  मल  अधिनियम  की  धारा  2  से  9  झ्रौर  घारा  14  तथा

 15  में  परिव्तनਂ  करने  की  मांग  की  गई  है  माल  का  निर्वात  करने  के  सबसे  पहले

 ऐसी  एजन्सी  को  तलाश  करनो  होती  है  जिसके  माध्यम  से  माल  निर्यात  किया  जाता  है  ज  से  रोज्यਂ  व्यापार

 निगम  या  निर्वात  गह  जो  ब्तेमान  5  के  या  श्रादेश  का  पालन  करने  के  लिये  विदेशीਂ  श्रायातक  को  माल  का

 निर्वात  करता  है  ।  इन  दोतों  बातों  को  एक  दूसरे  पर  पराश्रित  समझना  होगा  |  इन्हें  विक्रय  कर  से

 छुट  दी  गई  है  क्योंकि  ये  निर्यात  बढ़ाते  हैं  ।  यह  बात  aaa  विधेयक  की  धारा  «  से  स्पष्ट  हो  गई  है  ।

 धारा  उदार  4.  भतल  प्रभाव  अथात  1  श्रत्ल  1976 से  लाग  होगी  ्र  इससे  faata  की  जाने  वाली

 वस्तुम्नों  का  मूल्य  उतना  कम  होगा  fara  कि  कर  को  राशि  कम  होगी  |

 कुछ  माननीय  सदस्य  प्रान्तीय  दृष्टि  से  बोले  किन  हमें  यह  बात  समझनी  होगी  कि  केन्द्र  ही

 रायात  भ्रौर  faata%  मामलों  पर  निगरानी  रखता  है  ।  तेल  के  मूल्य  में  चारगना  वृद्धि  होने  से  हमें  भारी

 धक्का  लगा  हैं  प्रौर  हमा रा  व्यापार  सन्तुलन  संकट  में  पड़  गया  है  ।  निर्वात  बढ़ाने  के  भारीਂ  प्रयासों  के  बावजूद

 भी  1975-76  में  ह  में  1050  करोड़  रुपये  का  घाटा  gars  |  यदि  इसी  दर  पर  घाटा  होता  रद्दा  तो  देश

 श्राधिक  दृष्टि  से  सुदृढ़  नहों  रह  सकेगा  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  दोनों  पहुलुशध्रों  को  विक्रय

 कर  से  छुट  दी  जानो  चाहियें  ।  प्रस्तावित  संगोधन  से  निर्वात  लागत  कम  होगी  श्रौर  अन्तर्राष्ट्रीय  मण्डी

 में  हमारी  वस्तुएं  प्रधिक  wfercqaicran  बनेंगी  ।

 खेमका  एण्ड  कम्पनी  बनाम  उड़ीसा  राज्य  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  से  Fahey

 विधेयक  का  खण्ड  6  श्रावश्यक  हो  गया  है  ।  केन्द्रीय  विक्रय  कर  ्धिनतियम  की  धारा  14  में  कुछ

 को  विशेष  रूप  से  महत्वपूर्ण  घोषित  किया  गया  हैं  ।  इसमें  उपबन्ध  किया  गया  हैं  कि  यदि  इन  पर  कर

 लगाया  जाता
 है

 तो  कर  की  दर  माल  के  क्रय  या  विक्रय  मूल्य  के  4  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 यह  कर  एक  स्टेज  से  ofan  नहीं  लगाया  जाना  चाहिये
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 भाद्र  9,  1898  (aa)  केन्द्रीय  विक्रय  कर

 वि

 wer  गया  है  कि  इस  faaaT  से  राज्य  सरकारों  की  वित्तोय  स्थिति  खराब  हो  जायेंगी  ।  यह  एक

 दम  गलत  बात  है  ।  राज्यों  की  वित्तीय  स्थिति  राज्य  fant  कर  पर  निभर  करती  है  न  कि  केन्द्रीय  fast

 कर  पर  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  कया  केन्द्र  द्वारा  श्रन्तर्राज्यीय  बिक्री  कर  लगाना  उचित

 श्री  राजा  कुलकर्णी  उत्तर  केन्द्रीय  विक्रम  कर  विधेयक  से  Tet

 विभिन्न  न्यायिक  निर्णयों  से  उत्पन्न  पतम  नताओं  या  त्रुटियों  को  दुर  करने  का  प्रयास  किया  गया  हैँ  वहीँ

 इससे  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों
 में  तनाव  भी  पंदा  gare  या  होने  वाला हैं  क्योंकि  इससे  कुछ  राज  की

 वित्तीय  राय  पर  प्रभाव  पड़े  गा  ।  इस  विधेयक  को  लाने  से  पुर्व  इस  पर  ae  श्रधिक  विचार  किया  जाना

 चाहिये  था  तथा  सम्बन्धित  तथा  इससे  प्रभावित  राज्य  सरकारों  से  श्रधिक  गहराई  से  परामशे  किया

 जाना  चाहिये  था  ।  ए  सा  नहीं  किया  है  ।

 कुछ  राज्य  इससे  प्रभावित  होंगे  क्योंकि  कच्चे  तेल  को  घोषित  माल  के  रूप  में  sata  किया

 गया है
 ।

 इसका  कया  परिणाम  होगा
 ?

 जहां  तक  झ्रायातित  कच्चे  तेल  का  सम्बन्ध हू  इसे  छूट  दी  गई  है
 त्रौरਂ

 भविष्य  में  भो  समस्या  खड़ी  नहीं  होगी  ।  परन्तु  जहां  तक  देसी  कच्चे  तेल  का  सम्बन्ध  rl  राष्ट्र  बम्बई

 हाई  में  कच्चा  तेल  निकलती  है  |  श्रब  उत्पादित  50  प्रतिशत  श्रशोधित  तेल  पर  8  प्रतिशत  राज्य  विक्रय

 करकी  दर  से  कर  लगाया  गया  है  परन्तु  इस  विधान  के  ग्रत्तगंतਂ  यह  घटा  कर  4  प्रतिशत  कर  दिया

 जायेगा  ।  अ्रगले  तीन  या  चार  वर्षे  में  महा  राष्ट्र  में  1  करोड़  Aiea  टन  श्रयोधितਂ  तेल  का  उत्पादन  होते  कीਂ

 सम्भावना  है  जबकि  गुजरात  में  50  या  60  लाख  मीटरी  टन  ग्रोर  श्रासाम  में  40  या  50  लाख  मीटरी

 टन  उत्पादन  होगा  ।  फिर  भीਂ  इन  राज्यों  पर  इस  विधान  से  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इनਂ  राज्यों  की
 गी  किसी

 नਂ at  किसी

 रूप  में  क्षतिपुति  की  जानी  चाहिये  ।

 जी०  farqtataa  पीडासीन

 [8  VISWANATHAN  in  the  Chair]

 दूसरी  बात  उस  fay  के  बारे  में  है  जो  निर्धात  से  होतीਂ  है  ale  fas  खण्ड  3  के  श्रधीन  छूठ  दी

 गई  है  ।  निर्माता  से  थोक  व्यापारी  प्रीर  थोक  व्यापारी  से  निर्यातक  तक  की  बिक्री  पर  faut  कर  नहीं

 लगना  चाहिये  |  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  समय-सीमा  होनी  चाहिये  ।  यदि  feat  की  तारीख  से  9  महीने  की

 अवधि  के  भीतर  माल  निर्यात  नहीं  किया  जाता  तो
 इस

 पर  विक्रय  कर  लगाया  जाना  चाहिये
 ।  weet

 महोदय  महा  राष्ट्र
 सरका

 र  के  समय-सीमा  सम्बन्धी  इस
 सुझाव

 पर  विचार  करें
 ।

 श्री  वयालार  रवि
 यह  विधेयक  facnicn  के  रूप  में  हमारे  सामने  लाया  गया

 इनसे  कुछ
 राज्यों  विशेषत  त  केरल  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इस  विधेयक

 को.पास  करने  से

 कुल  119  करोड़  रुपये  के  राजस्व  से  23  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  सरकार  ले  जायेगी  तथा  देश  के  निर्वातकों
 ate  निर्यातगूहों  को  वापस  दिया  जायेगा  ।

 कहा  गया
 है

 कि  इस  उपाय  से  निर्यात  में  वृद्धि  होगी  |  लेकिन  वस्तुस्थिति  यह  है  कि  इस  विधेयक
 के  माध्यम  से  केवल  एकाधिकारी  निर्यातगुद्दों  को  ही  400  करोड़  रुपये  का  लाभ  होगा  ।.  लघु
 मध्यम  वर्ग  के  उद्यमियों  को  लाभ  नहीं  होगा  ।  मेरा  राज्य  क्र्षि  वस्तुग्नों  का  उत्पादन  करता  8  ।  परन्तु

 शुकाधिकार  गृह  कर  श्रपबंचन  करने  में  काफ़ी  चतुर  हैं  ।  डनलप  श्रादि  बड़ी-बड़ी
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 कम्पनियां  केरल  में  कोई  माल  नहीं  बेचतीं  ।  वे  केरल  से  बाहर  माल  बेचतीं  हैं  ।  मेरे  राज्य  को

 रबड़  के  कुल  बिक्री  का  40  हानि  हो  रही  है  ्ौर  हमें  कोई  कर  नहीं  मिल  रहा  at

 कानूत  क  लागू  करके  राज्य  सरकारों  को  नुकसान  पहुंचाया  जा  रहा  है  ।

 मेरा  यह  कहना  है  कि  इससे  निर्वात  में  कोई  वृद्धि  नहीं  होगी  ।  जहां  तक  हमारे  निर्यात  का  सम्बन्ध

 गत  तीन  वर्षों  में  मूल्य  बढ़  गये  हैं  प्रौर  मात्रा  कम  हो  गई  है  ।  इसका  कारण  उद्योग  में  मन्दी  नहीं  है  ।

 इसके  ग्न्य  कारण हैं  ।

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  निश्वेदन  करता  हुं  कि  उन्हें  इस  मामले  में घेपें  से  काम  लैना  चाहिए

 राज्य  सरकारों  से  परामर्थ  करता  चाहिए  ।  मुख्य  मन्त्रियों  से  इस  बारे  में  विचार  विमर्श  किया  जाये  |

 केरल  राजयों  के  लिये  बिक्री  कर  राजस्व  का  एक  बड़ा  साधन  है  ।

 श्री  कू ०  पी०  उनीकृश्गन  श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  द्वारा  पुरःस्थापित  किये  गये

 इस  विधेयक  से  मेरा  कोई  विरोध  नही  है  ।  परन्तु  वह  इसे  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  बिना

 तथा  इस  सभा  चर्चा  का  अवसर  दिये  बिना  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  इस  मामले  का  कानूनी  महत्व

 उतना  नहीं  है  जितना  कि  व्यवहारिक  महत्व है  ।  इस  विधेयक  से  राज्यों  की  वित्त  व्यक्स्था  पर

 तथा  विशेष  रूप  से  मेरे  राज्य  की  at  व्यवस्था  फर  विशेष  area  पहुंचता  है  ।

 मैं  इस  विधेयक  की  wea  त्रस  व  धानिकता  की  चर्चा  नहीं  करना  चाहता

 इस  विधेयक  में  संविधान  में  निहित  संध  राज्य  संबंधों  एवं  उनके  वित्तीय  संबंधों  की  निर्धारित  भावना

 का  ग्रादर  नहीं  किया  गया  है  ।  देश  को  संघात्मक  शासन  कहना  सही  नही  है  ।  ऐतिहासिक  दृष्टि

 भी
 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  भारत  कभी  राज्य  रहा  भारत  की  क्या

 संकल्पना  है
 ?  बद्रीनाथ  से  कन्याकुमारी  तथा  द्वारिका  से  मणीपुर  तक  कोई  भारत  नाम  का

 राज़्य  नहीं  है  ।  मुझे  खेद  है  कि  इस  विधेयक  द्वारा  संघ*राज्य  संबंधों  को  गहरा  ग्राघात  पहुंचता  है  |

 उच्चतम  न्यायालय  निर्णय  के  अ्रतिरिक्त  उदेश्यों  att  कारणों  के  कथन  में  एक  मुख्य

 बात  यह  है  कि  इससे  faata  बढ़ेगा  ale  इससे  हमारी  निर्यात  होने  वाली  वस्तुएं  झन्तर्राष्ट्रीय  बाजार

 में  प्रघिक  cqataray
 होगो

 |  यह  बात  इंजीनियरी  वस्त्रों  तथा  हस्तनिर्मित  कपड़ों

 पर  कुछ  हृद  तक  सड़ी बेठ  सकती  है  किंस्तु  काली  नारियल  जटा  आ्रादि  जेसी

 गत  निर्यात  को  जाने  वाली  वस्तुएं  जिन  पर  हमारा  लगभग  एकाधिकार  सा  यह  बात  सहीं

 नहीं  बैठती  यदि  इन  के  निर्यात  पर  प्रभाव  पड़ता  है  तो  उसके  कारणों  का  अन्यत्र  car  किया

 जाना  चाहिये  |

 हमारे  राज्य  को  इससे  23  करोड़  पप  का  नुकसान  होगा  |  क्या  हमें  नकदी  फ़सलें  पदा  करने

 तथा  सामद्रिक  उत्पाद
 उपलब्ध

 करने  के  लिये  दंडित  किया  जायेगा ?

 at  कोई  भी  ऐ एसा  काम  नहीं  करना  चाहिये  जिससे  राज्य  केन्द्र  वित्तीय  सम्बन्ध  बिगडें
 राज्यों  को  झधिक  साधन  जुटाने  के  लिये  कहा  जाता  है  |  वर्तमान  व्यवस्था  के  श्नुसार  राज्यों  के
 पास  ofa,  वन  तथा  छोटी  सिंचाई  जैसी  भ्रनेक  बड़ी-बड़ी  जिम्मेवारियां  हैं  ।
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 केन्द्रीय  विक्रय  कर  (data)  विधेयक
 ee ee  ey,

 देश  के  aifaa  विकास  में  ज्नेत्रिय  विषमता  रही  है  ।  उद्योग  लाइसेंस  अधिकतर  कुछ  ही  राज्यों
 ~

 अ्रथवा  क्षेत्रो  के  लिये  गये  जिसके  फ़लस्वरूप  रोजगार  के  भ्रवसर  केवल  राज्यों  तथा  कत

 में  खुले  तथा  उन्हीं  राज्यों  की  ara  में  वृद्धि  हुई  ।

 इस  प्रकार  के  कानून  द्वारी  राज्य  श्राथिक  दृष्टि  से  स्वावलम्बी  नहीं  बन  सकता  तथा  अपने

 लिये  भ्रघिक  झाधिक  साधन  नहीं  जुटा  सकता  ।
 मैं  मंत्री  महोदय  से  निर्यात  की  जाने  वाली  कृषि

 वस्तुग्नों  पर  इस  कानून  के  ta  विचार  करने  का  श्रनुरोध  करता  हुं  ।  दूषि  वस्तुभ्नों  को  छूट

 दी  जाये  अघिक  होता  यदि  इसे  प्रवर  समिति  को  भेजा  जाता  ।

 Dr.  Kailas  (Bombay-South):  This  Bill  has  been  brought  in  a  haste  and  there-

 fore,  it  has  many  defects.  Although  this  Bill  affects  a  number  of  States,  Gov-

 ernment  has  not  cared  to  consult  those  States  before  bringing  forward  this  Bill.
 This.  attitude  of  the  Central  Government  is  not  justified,  The  Centre  should
 act  like  a  mother  to  all  the  states  and  should  take  due  care  for  their  welfare,
 But  through  this  Bill  Centre  has  acted  otherwise;  the  states  who  gave  liberal

 small  export  houses, assistance  and  incentives  to  the  small  entrepreneurs  and
 will  be,  considerably  affected  and  the  benefit  will  accrue  to  big  exporters  or
 business  houses  and  also  to  S.T.C.  who  are  handling  the  bulk  of  exports.

 The  Bill  should  be  postponed  till  the  next  session  of
 Parliament,  so  that  it

 could  be  discussed  in  detail  and  suitably  amended.

 Those  amendments  which  have  become  necessary  as  a  result  of  Supreme
 Court  judgements  should  be  incorporated  in  the  present  Bil]  and  all  other  pro-

 visons  should  be  deleted.

 श्री  स०  fararstt  राव  देशमुख  (axafey)  :  मैं  मंत्री  महोदय  को  इस  विधेयक  लाने

 के  लिये  बधाई  देता  हूं  ।  यह  ठीक  कि  देश  का  निर्यात  व्यापार  बढाना  है  किन्तु  ag  नहीं  होना

 चाहिये  कि  ee
 राज्यों  के  बलਂ  पर  विदेशी  मुद्रा  afer  करें  क्यों  कि  हम

 इस
 तरह  के

 संघीय  ढांचे

 में  ऐसा  नहीं  कर  सकते कि  जो  राज्य  वस्तुभनों  का  उत्पादन  करते  है  जो  किं  केवल
 .  श्रांत

 खपत

 के  लिये  होती  है  वे  उन  पर  मममाने  से  जितना  मर्जी  विक्रयकर  ate  जो  राज्य  निर्यात

 बढ़ाने  में
 सहायक  होते  है  तथा  निर्यात  की  जाने  वाली  वस्तुग्नों  का  निर्माण  करते  हैं  उन्हें  मुख्य  लाभ

 तथा  मुख्य  र  देने  से  इन्कार  कर  दिया  जाये  जो  कि  भारत  में  किसी  eq  राज्य  सरकार  को

 दिये  जाते  हैं  ।  इस  विधेयक  से  राज्यों  की  भूगतान  संतुलन  स्थिति  खतरनाक  हो  जायेगी  ।

 इस  विधेयक  पर  पुनर्विचार  करना  चाहिये  यदि  हम  इस  विधेयक  को  श्राज  ही  पारित  नहीं

 करेंगे  तो  कोई
 झ्ापत्ति

 झाधेगी  ।  इसकी  सभी  त्रुटियों  को  ge  किया  जाना  चाहिय  ।  निर्यात

 के  लिये  बिक्री  सम्बन्धी  उपबंध  को  पुनः  तैयार  किया  जाना  चाहिये  ताकि  इससे
 करापवंचन

 की

 गुजायश  न  रहे  ।

 बम्बई  हाई  से  लाखों  टन  या  बरल  निकलने  वाले  कच्चे  तेल  से  हमें  बड़ी  माता  विदेशी

 मुद्रा  कमाने  में  सहायता  मिलेगी  |  इससे  हम  कच्चे  तेल  का  ग्रायात  करने  से  मुक्त  gt  किन्तु

 इससे  महाराष्ट्र  सरकार  की  तिजोरी  में  एक  भी  पैसा  नही  जायेगा  ।  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  श्रायोग

 परिशोवनशालाश्रों  या  उत्पादकों को  कच्चा  तेल  बेचता  है  ।  इसलिये  महाराष्ट्र  सरकार  को  इस
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 Central  Sales  Tax  (Amendment)  Bill  August
 31,

 1976
 rs

 [att  शिवजी  राव

 तरह  के  faa  पर  स्थानीय  विक्रय  कर  लगाने  का  ग्रधिकार  है  किन्तु  केन्द्रीय  बिक्री  कर  के  अन्तगंत

 भो  यह  श्रधिकार  केन्द्रीय  दरों  तक  सीमित  होगा  ।.  महाराष्ट्र  सरकार  को  श्रपनी  दरों

 ai कर  लगाने  से  रोका  गया  है  ।  वे  इसे  ग्रावश्यक  की  अ्रनुसूची  में  सम्मिलित  कर  सकते  है

 किन्तु  करों  की  दर  उतनी
 डो  होनो  चाहिये  ।  मेरे  विचार  में  इस  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को

 सौपा  जौना  चाहिये  ।

 डा०  हेनरी  झास्टिन  श्रभी  हाल  में  न्यायालयों  द्वारा  दिये  गये  कुछ  निणंप्रों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  विधेयक  में  प्रस्तावित  परिवतन  श्रनिवाय से से  हैं  |  हमारे  इस  महन  देश  कों

 अपनी  प्रगति  के  लिये  निर्यात  में  वॉद्धि  करना  जरूरी  है  ।  वित्त  मंत्री  इस  बिचार  से  विधेयक

 को  लाय  हैं  ।

 स  fez  से  इस  विधेयक  का  स्वागत  किया  जानी  चाहिये  ।  यदि  यह  विधेयक  कानून  बन

 जाता  है  तो  केरल  में  एकाधिका रियों  का  बोलबाला  हो  जायेगा  ।  संख्या  में  कम्पनियां  श्रपने
 ब्
 से  कर  लेगी  कि  वें  अपने  प्रत्येक

 मध्यस्थ
 को  झपने  कमंचारों  के रिकॉर्डों  को

 हिसाब
 किताब  इस

 रूप
 में  दिखा  इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  के  पश्चात .

 "

 निर्यातक  कम्पनियां  के

 कमेंचारी  जायेंगे  श्रौर  उनके  लेनदेन  पर  यह  श्रधिनियम  लागू  नहीं  होगा  ।  इससे  बड़ी

 मात्रा  में  राजस्व  से  वंचित  हो जायेगी  ale  करापवबंचन  सुगम  हो  जायेगा  वित्त  मंत्री  को  इस  विधेयक्त

 पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali):  This  Bill  should  be
 viewed

 ‘in  the  light  of  views

 expressed  by  many  hon.  members.

 There  is  no  doubt  that  the  financial  condition  of.  the  states  4c  bad.  The

 inister  should  tell  us  whether  the  Central.Government.  will:  make  good  the

 loss  which:  the  States  may  suffer  on  account  of  this  legislation.  The  hon,  Minister

 thould  also  give  the.  statistics  regarding  the  increase  in  export.  which  will  come

 about  as  a  result  of  this  legislation.

 It  is  suggested  that  the  sales  tax  be  levied  an
 the  source  whose  pro-

 duction  take  place.  Then  only
 it  will  be  possible

 to  check  evasion  of  sales  tax.

 Also
 sales  tax  on  items  of  food  and

 essential  goods  should  be  ह

 This  Bill  should  ‘be  :given  another  thought  in  the  light  of  points  raised  The

 whole  matter  should  be  given  a  deep  thought  and  then  it  should  be  proceeded

 further

 श्री  वसन्त  )  -  यह  फुक  महत्वपूर्ण  ft  इम्न के
 प्रभाव

 -
 राज्यों  के

 राजस्व  पर  पड़ेगा  |  aa:  इसका  अध्ययन  करने  के  लिये  माननीय  सदस्यों  को  काफी  समय  चाहिये

 ताकि
 वे  इस  के  विभिन्न  ageatt  पर  विचार

 कर  सकते  ॥
 परन्तु  बहुत  जल्दी  में

 पा  गया है

 मेरी  समझ  में  यह  नहीं  नाता
 कि

 इस  विधेयक
 को

 इतनी  जल्दी  में  पास  करने
 की की  कया  है  ।

 ee  परसों  ही  परिचालित किया  गयां  था  और  श्राज  ईस  पर  विचार  किया  जी  रहा है  ।  इंस  का  परिणाम
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 माद
 9,  1898  (we)  Sata  fam  कर

 विधेयक

 ग्  त्र  ह  कि  wargy  को  ge  पर  ह्वास  पूर्वक  विचार  करने  का  समय  नहीं  सिला  विधेयक  ड्

 खण्ड  9  के  fad  कुछ  उपबन्धों  को  भ्ुतत्की  प्रभाव  देने  के  लिये  संशोधन  किया  जा  रहा  है

 तथा  शायद  खण्ड  तथा  6  के  fatter  भ्न्य  उपबन्धों  का  कोई  लाभ  नहीं  है  -।

 जहां तक  करने  बैल का का  सम्बन्ध  पदि  मंत्री  मड्टोदय  यह  हैं  कि  राज्यों को  इंस  के

 से  afar  करके  देश  को  लाभ  तो  इस  वात  को  भी  भांति  समझा  जा  सकता

 बम्बई  हाई मैं  एक  करोड़  मीटरी  धन  कच्चे  तैल
 का  उत्पादन  होगा  प्रौर  इसे  समसे  देश  में

 वितरित  feat  जा  रहा है  ।.  IY  केन्द्र  को  विक्रय  कर  करने  से  बया  लाभ  होगा  ?  कया  विक्रय कर

 को  8  Tfrwa & HZ RF से  घटा  कर  4
 प्रतिशत  करने  उत्पादन  बढ़  बायेगा

 ?  इस  में  क्या  तक  मैं

 संभझता  हूं  कि  gram  मैं  प्रतिश्त  से  4  प्रतिशत  लाथ  परन्तु  मुजरात  भौर  महाराष्ट्र  को

 उन  के  ufaatet रों  से  कपों  अंचित  रखा  जा  रहा  है  ।  महाराष्ट्र  को  लगभग  24  करोड़  दपय  की  हालि

 होगी  ।  मंत्री  महोदय  हमें  बताएं  कि  इस  मैं  बया
 भ्रौ  चित्य  है  शौर  creat  को  ged  कसे  लाभ  होगा

 महाराष्ट  एक  ऐसा  राज्य  हैं  जिस  मैं  सिचाई के  बहुत  कम  साधन  उपलब्ध  हैं  ।  हमें  सिबाई के  झर

 साधन  की  जरुरत  है  परन्तु  हमारे  पास  संसाधन  at  है  तथा  जो  कुछ  संसाधन  उन्हें  भी  घटाया

 जा  रहा

 दूसरी  बात  निर्वात  खदबन  से  सम्बन्धित  है  ।  '  मंत्री  महोदय  मे  कहा  है  कि  विक्रय  कर  से

 निर्वात  प्रभावित  होता  है  ।.  मैं  मंत्री  महोदय  से  भ्रनरोध  करता  हूं  कि  वह  हमें इस  सम्बन्ध  में  भी

 aia  दें  कि  fae  कर
 के

 कारण  प्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  मैं  कितनी  वस्तुएं  प्रतिस्पर्धा  के  योग्य  नहों  रह

 गई  |  क्या  मंत्री  महोदय  यह  भी  बता  सकते  हैं  कि  यदि  बिछ  कर  सहीं  लगाया  जाता  तो  परम्परागत

 वस्तुग्रों  तथा  निमित  बस्तुर्रों  जसे  इंज  नियरी  तथा  अन्य
 प्राभुनिक  उपकरणों

 यहां  तक  कि  सिले  सिलाबे  कपड़ों  के  निर्वात  में  frat  प्रतिशत  afa  होमी  ?

 way  महोदय  |  सबा  को  चाहिब  क  इस  Tey ae  से  राज्यों  तथा  समुचे  रूप

 में  राष्ट्र  को  किस  प्रकार  लाश  दमा  ।  जब  तक  यह  महीं  बताया  जाता  तब  तक  जबल्दवार्जਂ  में  विधेयक

 को  यास  करते  से  कोई  लाभ  नहीं  प्रपितु  हम  sferig  में  फंस  जायेंगे  प्रौर  इससे  संबत्र  अ्रसंतोष

 हो  जयेगा  ।  इस  जिजेयक  पर  rare  स्थापित किया  लागा  जाहिये  ताकि  इसके  पर

 ware  &  faare  किया  जा  सके  ।

 शो  सोमवाव  (agate)  मैं  श्री  बलत  के  इस  कथन  थे  सहमत  कि  राज्यों

 को  ग्रशिका िक  रा जस्ष  तथा  के  खोत  दिय  जाने  चाहियें  ।  fewer  कर  राज्यों  का  राजस्व

 का  सर्जो्तम  साधन है  परन्तु  wet  तक  कैरी स  बिऋ्रय  कर  का  सम्बन्ध  इसमें  सं  rr  उपबन्ध

 के  कारण  कठिनाई  हुई  है  Bafta  fewer  कर  प्रारम्भिक  रूप  नहीं  ग्रप़ितु  बास्तथिक  रूप  ले

 ब्यापार  तथा  at  areas  के  दोरान  लाग  होता  a |  afaara  Ro  ona

 wat  fast  पर  दुबारा  fees कर  लगाने पर  रोक  तमाई  गई  है  का  भप्रदल्छेद

 286  प्रकार  है

 शाक्यों
 की  कोई  requt  के  wx  घोर  fret  wat

 तक  ऐसा
 ऋय  वा

 विक्रय  —

 राज्य  के  wear

 (=)
 सरल

 Cet  ate  के  wear wa  के  बाहर  feats के
 .

 rete  %,

 होला  wet  कोई  करा  पथ  न  करेगी  शो  करता  बाहिकृत करेमी etait  ।”..
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 TE

 [att  सोमनाथ  चर्टर्जी ]

 त्र्त  यदि  राज्यों  को  सहायता  देव  है  तो  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  286  में  संगोधन  किया  जाना

 चहिए  प्रौर  राज्य  सरकारों  को  इस  तरह  की  बिक्री  पर  fama  कर  लगाने  की  शक्ति  दी उधनीं  च.हिय  ।

 निर्यात  के  मामले  में  बद्ध  प्रगाली  के
 कारण  सरकार  के  लिये  इस  तरह  कातने

 बनाना  qa  है  ।  संवैधानिक
 प्रादेश  यह  है  कि  उन  विक्रिपों  परे  कर  नहीं  लगाया जाना

 हिए

 ।

 उच्चतम  द्वारा  की  मई  व्याख्या  के  कारण  ag  संवैधानिक  प्रदेश  विफल
 किया  जा  रहा  है  ।

 संविधान  के  उद्देश्य
 को  ध्यान  में

 रख
 कर  ही  इस  कानून  को  सम्पादित  करना  है  ।  इस  का  अर्थ  यह  नहीं

 हैकि  राज्य  का  राजस्व  नहीं  बढ़ना  चाहिएं  ।  किन्तु  कानूनी  ढंग  सें  ऐसा  करने  के  लि  हमें  उपाय

 aaa  चाहियें  ।

 संविधान  उपबन्ध  किया  मया  है  .  कि  यदि  एक  बार  मु  बस्तुएं  राष्ट्रीय  महत्व  की  घोषित

 हो  जायें: तो  उन  के  सम्बन्ध में  विक्रय  कर  लगाने के  ararg. में  संसद  इयारा  बनाये  गये

 काननों  राज्य  को  करना  होगा  ॥.  fae  कर  1956  किये  गय

 }  संशोधनों  द्वारा  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  राज्य  ध्रघिकाधिक  4  प्रतिशत  की  दर  से  विक्रप्

 कर
 लगा  सकते  हैं  ।  किन्तु  वस्तु्नों

 को  राष्ट्रीय  महत्व  को  बस्तुएं
 घोषित  किया  यह  बिबाद:स्पद

 मामला  इस  मासले  पर  अवश्य  विचार  किया  जाना  चाहिए  |  BoA  अदि  जैसी

 वस्तुग्रों  को  यदि  एक  बार  राष्ट्रीय  महत्व  की  वस्तु  घोषित  are  दिया  तों  तत्काल  मेंपिधान

 सामने  जायेगा  भ्ौर  यदि  एक  घार  इसे  तरह  की  ATT  हो  तो  फिर  उसकी  श्रंघिकतम  सीमा

 निर्धारित  हो  जावेगी

 ऐसी  स्थिति  में  मंत्री  जी.को  सभा  के  विचारों  पर  ध्यान  देना  चाहिए  श्रीर:यह  सुनिश्चित  करना

 चाहिए  राज्यों  के  संसाधन  पर्याप्त  मात्रा  में  बढ़ाए  जायें  ।  राज्यो  को  यह  शक्ति  दो  जानी  चाहिए

 ताकि  थे  झपना  राजस्व  बढ़ा  सकें  ait  यदि  इंसके  fad  संविधान  में  भी  eaiaet  करना  पड़े  सो  इसमें

 ae  संकोच  करना  चाहिए

 थी  प्रणव  कुमार  Hersit  सर्वे  प्रथम  में  यह  eee  करता  चाहत 5.0 1.0 fer 2fy  edie  ने  जो

 बात  कही  वह  केवल  केरल  से  सम्बन्धित थी  ।
 हमे

 Was
 हे  po  हरदा  मे

 ag  निष्क

 सिकाला  है  कि  dandy  fare  के
 उपबन्धों

 द्वारा  राज्य  सरकारो  पर  प्रत्पक  पर  श्रौर  हर  स्तर

 पर  बिक्री  कर  लगाने  पर  प्रितिबन्ध  लंग  TRE  स्थान  पर  TTT  किये  i  के  ghey  केरल

 को  घारा  3  के  उपबन्धों  से  fear
 जायेगा

 ।
 परन्तु  महाराष्ट  विक्रय  कर  भ्ररपिमिय्म  से  निर्यातकों

 कों  श्रत्यघिक  प्रोत्साहन  मिलता  है  ।  me  राज्य  सरकारें  ag  स्थानों  पर  कर  लगातीं  इरलिपे

 यह  तंथ्य  नहीं  है  किं  हम  राज्य  सरकारों  के
 कर  नगा नें  परे  प्रतिबन्ध  रहें  हैं  fier  of

 ara
 चटर्जी  ने  कहा  हैं  हम

 तो
 केवल  286  के  श्न्तपंत  केन्द्र

 को
 मिले  म्रधनिकोरों  का  उपयोग

 कर  रहे

 सहाक  arte  gterate.
 हुए

 fSirer  Isnaque  in  the  Chetr}

 ;  केव  Bea  स्पायाल्म  द्वारा  feq ~  ह  fafasra  के  संदर्भ  में  लिया  जा  रहा  है

 ween  में  wer  है  कि  विदेशी  खरीदार  gor  देश  के  के  थोचे  होने  ae  on
 को  wa

 प्र  fide
 करे  खाम  है  ।  यदि  हम  वस्तुस्थिति की  बनायें  cea  लो  राज्य  ब्या र

 दवा  रा  Faeert  को  निर्यात  करने  के  लिये  खरीदे  सये  कतिपय  ara  पर  थी  कर  सयेगा  |

 116



 साद  9,  1898  (3 ) )  केन्द्रीय  विक्रेय  कर  '  )
 ee

 केवल  प्रश्न  यह
 है  कि

 क्या  कुछ  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  छुट
 दी

 जा  सकती
 जहां  तक  विधान

 के  उपबन्धों  का
 प्रश्न

 जैसा  कि  विधि  मंत्री  1974.0  के  एक  में  व्याख्या  को

 कि  हमारे  पास  कोई  म्रधिकार  नहीं  है  ।  बिक्रप  कर्न ..  सम्बन्ध ..  सिद्धान्तों  को  निश्चित

 करना  संसद  का  काम  है  |

 संघीय  ढांचे  के  बारे  में  कई  बातें  गईं  थीं  ।  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हं  कि  यह  घारणा

 सही  नहीं  है  कि  राज्यों  को  विक्रय  कर  लगाने  के  शिकार  से  वंचित  किया  जा  रहा  है  ।

 मैं  समझता  हूँ  कि  राज्य  सरकारें  इन  लोगों  को  कानन  कीः  जद  में  लाने  का  कोई  तरीका

 निकाल  सकती  इस  सम्बन्ध  में  हम  कुछ  ag  कर  सकते  क्योंकि  aia  विक्रय  श्रधिनियम  को

 लागू  करना  राज्यों  का  काम  है  हमारा  हम  तो  केवल  कानून  मास  करते  इससे  होने

 वाली  श्राय  भी  राज्यों  को  जाती  है  ।

 धान  चावल  जेसी
 .  पर

 fasa
 कर  श्रलग-श्रलग में  ्रलग-अलग

 राज्य  पर  कर  ग  प्रतिशत  है  पर  4  पतिशत  अन्य  राज्य  में

 धास  पर  fama कर  7  प्रतिशत  श्र  सावल  पर  fast  4  afar  था  यह  कहा  है  कि

 शज्य  सरका  रो  से  पराम्श  किये  बिना  हम  यह  विधेयक  क्यों  लाये  इस  विषय  में  हम  राज्य  सरका  रों

 से
 गत

 sag
 से  विचार  fare  कर  रहे  लगभंग  गधा  दर्जें  बैठकें  च  परन्तु  कोई  निर्णय

 नहीं  हो  पाया ।  कहीं  वो  निर्णय  पर  पहुंचसा  था

 मेरे  केरल  के  मित्र  यह  जान  नें  कि  प्रभावग्रसत  राज्य  होने  के  कारण  उन्हें  इससे  लाभ  होगा

 wafs  आवश्यकता  से  श्रधिक  ware  उगाने  वाले  राज्यों  को  लाभ  नहीं  erat  ।  पंजाब  हरियाणा

 आदि  को  इससे  हानि  होमी  |

 ७,  तेल  के  सम्बन्ध  में  हमारी  प्रघान  मंत्री  मे  स्वयं  एक  निर्णय
 रायल्टी

 के  बारे  में  दिया

 ai  गुजरात  श्रपने  कच्चे  तेल का  शोधन  mteat  कारखानों  ही  है  ।  परन्तु  श्रासाम

 इसमें  धाट  में  है  क्योंकि  उसका  कच्चा  तेल  बरौनी  से  श्राता  है  इस  प्रकार  यह  भ्रन्तराज्यीय  महत्व

 की  वस्तु  बन  जाता  है  ।  इसलिये  वे  4  प्रतिशत  से  बिक्री  कर  नहों  लगा  सकते  ।  कुछ  राज्यों

 में  जहां तेल  कारखाने  राज्य  सरकारें  दोहरा लाभ  उठाना  चाहती हैं  ।  यदि  हम  इसमें

 कुछ  समानता  लाना  चाहते  हैं  तो  यह  गलत  नहीं  है  शत  जिस  वस्तु
 का

 देश
 की  जनता

 के
 जीवनਂ  पर  neafasg  प्रभाव  पड़ता  है  इसे  एक  भ्रायफ्यक  वस्तु  मांना  जाए  श्रौर  उसे  धोषित  वस्त्रों  की

 सूची
 में  लाया  जामा  चाहिए  ।

 यह  पूछा  गया  है  कि  इसका
 निर्यात  पर  कया  सर  पड़ेगा  ।  घाण्ज्यि  मंत्रालय  के  श्रांकडों  के

 अनुसार  1974-75  में  65,000  Ato  टन  ara  frat
 gar

 wate  1975-76  में  इसमें

 कमी  झायी  ।  19%  4-75  26000  ato  टें  wrath  मिचका  Prarie  ger,  में  यह

 घटकर  24000  मी०  टन
 हो  t-  aay.  प्रकार र:लाशिय

 लका  को  feat  42,090  मी ०  टन

 36,000:  टन  महू  का  है  कि  see

 वसुओं  निरयाति  झपना .  एका  सिका
 र

 अन्त  रष्ट्रीय
 बाजा

 र  Sway  ह  में  उसके

 अबुसार  नी  ति  श्रपनानी  at
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 Central  Sales  Tax  (Amendment)  Bill  August  31,  1976
 a

 [  श्री  प्रणव  कमार  मखर्जी ]

 केरल  की  सभी  समस्या  पर  उस  समय  विचार  किया  जायेगा  जब  वित्त  wars  इस  विधान

 के  कारण
 राज्य  को  हुई  हानि  पर  weal  राज्यों  के  साधन  wag नहीं  हैं  इसकी  चिनता

 भारत  सर्कार  करेगी  ।  हमें  यह  देखना  है  कि  वे  झपने
 rat

 को  किस  प्रकार  पुरा  ह्म
 किस  प्रकार  उन्हें  प्रयाप्त  सहायता  दै  सकते  है  जिससे  कि  वे  योजना  के  काय  की  गति  को  बनाये

 रख  सकें  ।

 इस  प्रधितियम  के  त्दाम् च  होने  सै  केरल  को  राजस्व  की  कुछ  हानि  परन्तु  इस  हानि  को

 कैसे  पुरा  किया  जा  है  प्रथवा  विकल्प  क्या  होगा  इस  अओर  ध्यान  दिया  जाना  है

 यदि  ge  सदस्य  यह  चाहते  हैं  कि  निर्यात  के  लिये  कोई  अवधि  निर्धारित  की  जायें  तो  उस  पर

 किया  जा  सकता  है  |

 एक  सदस्य  का  कड़ना  है  कि  इस  विधेयक  का  प्रारूप  बनाते  समय  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय

 े  ध्यान  में  बहीं  रखा  मया  ।  तो  इस  संबंध  मैं  vara at  में  भी  मतेक्य  नही  था  ।  दो  न्यायधीशों  की

 एक  राय  थी  बौर  दो  की  दूसरी  दस  प्रकार  की  कुछ  कमियां  कानून  में  रह  जाना  स्वाभाविक

 है  ।  परन्तु  हमें  पूरी  बरतनी  बह  मैं  मानता  हूं  ait  वह  बरती  गई  हैं  ।

 Tate  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 ‘fa  कैन्द्रीय  fogs  कर  में  ate  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताब  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted

 सभापति  :
 हम  खन्डवार  fare  ye  करते  हैं  ।  प्रश्न  यह  है

 च्  2  का  az

 FANT  PISA

 The  motion  twas.  adopted

 खण्ड  द्  fads  are  दिया  मया  ।

 Clause  2  was  added  to  the  Bill

 ae 3

 wit  स्री ०  जुख ०  aera  कोया  (aa  Paar,  संसोधन  संख्या  2  पेश  करता  हूँ  ।

 शो  द्ग  alateaa  मामर  (fetara)  में  धपता  संशोधन  संख्या  «  प्सं  करता  हुं

 कोसो  एच०  मोहम्मद  कोया  :
 कैरल  को  55  करोड़  रु०  की  हानि  होगी  ।  मंत्री  महोदय

 का  कंहूजा &  कि  सरकार  इसका  care  तो  सोने  के  भ्रंढे  देने  वाली  मुर्गी
 को

 मां
 र  देने  के  बाद

 सी  बह  ayer  करने  बाजी  बात  है  कि  बह  धंडा  रोज  ।  इस  संसद  कों  छट  देते  का  afaartg है  ।
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 १1,  1976  केन्द्रीय  विक्रय  कर  विधेयक
 nt

 श्री  एन०  MAraAT  नायर  :  मंत्री  महोदय  कहते  हें  कि  वह  इस  विधेयक  के  लिये  केवल  cH

 वग  की  वस्तुप्रों  पर  ही  विचार  करेंगे
 ।  मैंने  निर्यात  की  जाने  वाली  परम्परागत  वस्तु्रों  का  हो  उल्लेख

 किंया  है  ।  श्रतिरिक्त  वस्तुग्नों  का
 भले  ही  श्रागया  ले  किन  परम्परागत  वस्तुन्ना  को  स्वीकार  करने

 में  कोई  बाधा  नहीं  है

 श्री  सो०  [: / हू  चन्प्पन
 )

 :  मंत्री  जो  ने  बताया  है
 कि  इस  विधान  से  केरल  को

 राजस्व  हानि  हुई  हैं  ।  उन्होंने  यह  भी  कड़ा  है  कि  वह  केरल  को  समस्पात्ों  पर  ध्यान  देगें  झ्रौर  इस

 विधान  से  में  उत्पन्न  होने  वाली  कठिनाइयों  पर  भी  ध्यान  देगे  ।  वह  किस  तरह  से  केरल

 को  राहत  देमें  ?

 डा०  हेनरी  श्राह्टिन  :  सन्तोष  की  बात  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  केरल  की

 श्रार्थिक  स्थिति  को  पहुंचाना है  |  लेकिन  मंत्री  महोदय  को  यहँ  बताना  चाहिए  कि  वह  एका  era  रंवादी

 ग्हों  को  कमचा  रियों  के  बिचौलियों  के  रूप  में  काम  करने  से  रोकने  के  लिये  कदम

 उठायेंगे  ।  यदि  ऐसे  होने  दिया  जाता  है  तो  इससे  केरल  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 state  एम०  eztna  (Tarqyar )  :  जो  सुझाव  मैंने  दिये  हैं  उनके  द्वारा  सरकार  को

 वह  माल  बेचने  का  श्रघिकार  प्राप्त  होगा  जो  उपधारा  (3)  के  बजाय  उपधारा  (1)  श्रौर  (2)

 के  भ्रत्तगंत  होंगे  |  मंत्री  महोदय  को  इसके  वैधानिक  पहलू  पर  विचार  करना  चाहिये  ।  ताकि  केन्द्रीय

 सरकार  इस  विशेष  मामले  में  oat  शक्ति  का  प्रयोग  कर  सके  ।

 जहां तक  काजू  का  सम्बन्ध  उन  निर्माताओं का
 मामला  है  जो  इसका  सीधा  निर्यात  करते

 इस  पर  वर्तमान  कानून के  ग्रन्तगंत  भी  fara  Hr  नहीं  लगता  है  ।  दूसरी  वस्तुश्रों  के  बारे

 में  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  सरकार  ऐसी  व्यवस्था  करेगी  जिससे  alae  स्तर  कर  एकब्रित

 किया  जा  खेतीहर  कुछ  वस्तुएं  बाजार  में  लाते  है  जहां  से  इनका  श्रायात  निर्यात  श्राधार  पर

 सीधा  विक्रय  होता  है  ।  Qt  निर्यातक  श्रौर  विक्रेता  के  बीच  केवल  एक  ही  बिचौलिया  रह

 जाता  है  ।  इसलिये  ऐसी  कोई  बीच  की  स्थिति  नहीं  जहां.से  सरकार  कोई  भी  वसूल  कर

 सकती  हैं  ।  के  गुण  दोष  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  को  कर  एकत्र  करने  का  अवसर

 नहीं  मिलेगा  ।  सम्पूर्ण  कर  की  चोरी  होगी  श्रीर
 सरकार  को  कछ  भी  नहीं  मिलेगा  ।  मंत्री

 महोदय  को  मेरे  संशोधन  की  बैधानिक  GFATSTAT,  संतैधा  निक  व्यवहायंता  तथा  कानूनी  म्रनुज्ञयता

 की
 जांच  करनी  चाहिए  ।

 श्री  प्रणव  कुमार  मुब्र्जी  :  मैं  इस  बात  से  सहमत हूं
 कि  किसी  भी  स्तर  पर  कर  लगाना

 सम्भव  नहीं  होगा  |  इस  सम्बन्ध  में  हम  विस्तृत  श्रध्ययनਂ  करेंगे  त्ौर  केरल  सरकार  से  भी  इस  पर

 परामर्श  करेंगे  ।  इसके  संविधानिक  पहलू  we  बैधानिक  श्रक्षमता  की  जांच  पुनः  करने  के  लिये  मैंने

 विधि  मंत्री  से  कहा  है  ।

 यदि  किसी  राज्य  को  कुछ  विधानों  कुछ  राजस्व  से  वंचित  रहा  हो

 तो  उस  राज्य  सरकार के  संसाधनों  की  स्थिति
 पर  विचार

 करने  का  कार्य  योजना  श्रायोग  तथा  वित्त

 मंत्रालय  श्रादि
 का  है  ।  जब  वित्त  watt  इसे  बात  की  करेगा

 तो  वे  इस  तथ्य  को  भी  ध्यान

 में  रखेंगें  ताकि  उसका  स्थायी  समाधान  निकाला  जा  सके  ।  यहीं  कारण  है
 कि  इन  मामलों  पर  गरमी

 विचार  करना  है  तथा  इसें  amd  कों  स्वीकार  करने  में  श्रसंमथ  हूं  ।
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 Central  Sales  Tax  (Amendment)  Bill  Bhadra  9,  1898
 LT

 [  at  sora  amr  मुखर्जी

 सभापति  मंहोदय  दारा  संशोधन  संख्या  3  मतदान  के  लिए  रखा  गया  श्रौर  श्रस्वीकृत  ।

 Amendment  No.  3  was  put  and  negatived.

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  4  मतदान  के  लिए  रखा  गया  श्रौर  श्रस्वीकृत  हुआ  ।

 Amendment.  No,
 4

 was.  put  and  negatived.

 marae  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 :

 (fe  खण्ड  3  विधे यव  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वी फूत  ।

 The.  otion  was  adopted

 खण्ड  3  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  3  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  4

 श्री  एन०  mRTEAT  नायर  :  मैं  श्रपना  संशोधन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।
 श्रपने  इस

 संशोधन  के  कारणों  को  मैं  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुका  हु  ।

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी
 :.  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  शर  प्राधिक  नहीं  कहना

 सभापति  महोदय  द्वारा  संख्या
 7  मतदान  हें

 लि
 ए  रखा  गया  श्रौर  श्रस्वीकृत

 Amendment  No.  7  was  put  and

 सभापति  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  4  विधेयक  का
 sit

 बने  1”

 खण्ड  4  विधेयक  में  जोड़

 Clause  4  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  और  6  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  5  and  6  were  added  to  the  Bill.

 खण्ड  7

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 Page  4,  lines  25  and

 omit.—with  effect  from  the  Ist  day  of  September,  1976”

 (7935 a  4,  पंक्ति  25  श्रौर  26,--

 1976  के  पहले  दिन  सेਂ  का  लोप  कर  दिया  जाये  )
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 भाद्र  9,  1898  (1 ) )  केन्द्रोय  विक्रय  कर  be fadaan

 ee

 श्री  fararsitzrat  एस०  देदामुख  :
 वस्तुओं

 कीਂ  भ्रनुसूची
 के  बारे  में  कोई

 नी
 इस  बात  से  इंकार  नहीं  करता  कि  खाद्यान्न  तथा  दालें  समूचे  भारत  के  fa  महत्व  की  वस्तुए हैं

 ait  भिन्न-भिन्न  राज्यों  में  इनके  विक्रय  कर  में  भिन्नता  होने  से  उपभोक्ताओं  को  कठिनाई  होगी  ्रौर

 इसलिए  इसमें  कुछ  एकरूपता  होनी  किन्तु  कच्चे  तेल  के  बारे
 में  नहीं  हो  सकता

 क्योंकि  यह  देश  में  केवल  दो  ही  राज्यों  में  उपलब्ध  यदि  यह  समुद्र  में  मिलता  हैं  तो  संविधान  के

 श्रनसा र  राज्य  को  रायल्टी  का  भ्रधिकार  नहीं  है  |

 इस  विधेयक  के  अ्रन्तगंत  पुरानी  दरों  पर  किसी  राज्य  का  विक्रय  कर  लगाने  का  श्रधिकार  किसी

 वस्तु  को  श्रावश्यकਂ  वस्तु  घोषित  करने  के  बहाने  पर  छीन  लिया  जायेगा  ।  श्र्त  अन्तरज्यीय  व्यापार

 के  लिए  शभ्रखिल  भारतीय  महत्व  की  वस्तुग्रों  के  मामले  में  सरकार  को  पुरी  स्वतंत्रता  लेने  दीਂ  जाये  ।

 परन्तु  कर  की  दर  fant  कर  श्रधिनियम  में  उल्लिखित  4  प्रतिशत  के  बजाय  विभिन्न  राज्यों  की

 कर  दर  के  अनसार  होनी  चाहिए  |

 जैसा  मंत्री  जी  ने  स्वयं  कहा  है  श्रासाम  को  प्रतिशत  विक्रय  कर  लगाने  का  झ्रधिकार  है

 लेकिन  वहां  केवल  2  प्रतिशत  विक्रय  कर  लगाया  जाता  है  क्योंकि  इससे  प्रधान  मंत्री से  कहा  जा

 सकता  है  कि  उसे  45  रु०  प्रति  टन  की  दर  से  रायल्टी दी  जाये  ।  इस  विक्रय  कर  की  दर  को

 एक  बार  स्थायी  रूप  से  नियत  कर  दिया  जाये  ।

 श्री  प्रगब  कुमार  AAA:  इस  समय  केवल  4  प्रतिशत  की  दर  से  विक्रय  कर  लगाये  जाने

 की  ही  व्यवस्था है  |

 सभापति  महोदय
 :  प्रश्न  यह

 पष्ठ  4,  पंक्ति  25  श्रौर  26,

 [,  with  effect  from  the  Ist  day 976  के  प्रथम  दिवस  सेਂ

 of  September.  1976”]  लॉप  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीफूृत  झा ॥

 The  motion  was  adopted.

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 7,  संशोधित रूप  में  विधेयक  का  ्रग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्रा  |

 The  motion  was  adopted

 लत  चान TU  faa  में  जोड़  दिया  गया
 खण्ड  7,  संशोधि

 Clause  7,  as  amended,  was  added  to  the  Bill
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 Statutory.  Resolution  Re.  Constitution  of  August  31,  1976
 Proclamation  in  Relation  to  Gujarat.

 खण्ड 8

 (seine fist a): किया

 Amendment.)

 In  AT
 पृष्ठ  5,  पंक्ति  VV;

 1976  के  प्रथम  दिवस  सेਂ  [“;  with  effect  from  the  1st  day

 of  September,  1976]  का  लोप  किया  जाये

 प्रणब  कुमार  मुखर्जी )

 सभापति महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  8,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग

 प्रताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 खंड  8,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  8,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 सभापति महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 1

 खंड  9  1,  प्रधिनियमन  ga  पौर  विधयक  का  नाम  विधेयक  का  it  बनें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  9  श्र  1  प्रचिनियमन  सुत्र  ale  faugn  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clause  9  and  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 श्री  प्रणब  कुमार  Maat  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 संशोधित  रूप  पास  किया  जायें  ।''

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 संशोधित  रूप  पास  किया  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat

 The  motion  was  adopted.

 ta के  सम्बन्ध में  SAAT  जारी  रखने  हे  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 STATUTORY  RESOLUTION  RE,  CONTINUATION  OF  PROCLAMATION  IN

 RELATION  TO  GUJARAT

 122



 भाद्र  9,  1898  ( era )  गजरात  के  सम्बन्ध  में  उदघोषणा  जारी  रखने

 बारें  में  यांविधिक  संकल्प

 गह  मंत्री  के०  ब्रह्मानस्द  रेड्डी )  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 यह  सभा  राष्ट्रपति  दवारा  संविधान  के  अ्रतुच्छेद  356  के  श्रधीन  गुजरात  राज्य  के

 सम्बन्ध  में  feat  12  1976  को  जारी  की  गई  उदघोषणा  को  24

 1976 से  6  मास की  अवधि  के  लिए  पौर  लाग  रखने  का  ग्रनुम भ

 करती

 सदस्यों  को  समरण  होगा  कि  गुजरात  के  राज्यपाल  की  faye  पर  भली  भांति  विचार  करने

 गैर  प्र्च्य  जानकारी प्राप्त  होने  के  बाद  राष्ट्रपति द्वारा  संविधान  के  भ्रनच्छेद  356  के  अधीन  गजरात

 राज्य के  सम्बन्ध  में  12  1976  को  उदघोषणा  जारी  की  गई  थी  ।  राज्य  सभा  ने  22  माच

 1976  को  प्रौर  लोक  सभा  ने  24  1976  को  उसका  कनमोदन  कर  दिया  था  ।  यह  उद्घोषणा

 23  1976 को  समाप्त  हो  जायेंगी ।

 परन्तु  थ. [जरात  विधान  सभा  स्थगित  कर  दी  गई  थी  ae  श्राशा  थी  कि  राज्य में  राष्ट्रपति

 शासन  के  दौरान  राजनीतिक  स्थिति  में  स्थिरता  जा  जायेगी  ।  लेकिन  at  तक  वहां  स्थिर  मंत्रिमण्डल

 बनाने  को  स्थिति  पदा  नहीं  हुई  है  ।

 राष्ट्रपति  शासन  के  दौरान  प्रशासनिक  तंत्र  में  सुधार  के  लिए  गजरात  सरकार  ने  कई  उपाय

 किये  सरकारी  Fart  से  श्रकुशल  एवं  भ्रष्ट  कर्मचारियों  को  निकालने  का  श्रभियान  तेज  कर

 दिया  गया  238  सरकारी  भ्रधिकारियों  जिनमें  16  प्रथम  श्रेणी  ate  15  दिकतीय  श्रेणी

 के  झधिकारी भी  सेवा  निवृत्त  कर  दिया  गया

 20  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  को  उच्चतम  प्राथमिकता दी  गई  ।  इसलिए  भी

 प्रशासनिक  तंत्र  में  कायकुशलता  लाने  की  बात  श्रत्यन्त  महत्वपूर्ण हो  गई  are  के  विभिन्न

 सूत्नों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्यपाल  की  भश्रध्यक्षता  में  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  बनाई

 गयी  कई  विभागीय  तथा  समितियां  भी  बनाई  गई  हैं  सभी  स्तरों  पर  पंचायती

 राज  संस्थानों  को  कार्यान्वयन  कार्यक्रम  में  पुरी  तरह  शामिल  किया  गया  है  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  मूल्यों  पर  कड़ी  दृष्टि  रखी  जा  रही  है  ।  राष्ट्रपति  शासन  के  दौयान 3,  76 2
 छापे  मारे  गये  ate  43  व्यापारियों  को  काला  बाजार  अ्रौर  मनाफीखो री  के  श्रारोप  में

 के  ante  गिरफ्तार  किया  गया  इससे  1976  में  कीमतों  में  कमी  AT  गई

 भूमि  की
 भ्रघिकतम

 सीमा  nfafaat  को  लागू  करने  सम्बन्धी  सभी  प्रशासनिक  कदम  उठाये

 गये  हैं  और  सभी  फालतू  भूमि  1977  तक  सरकारी  maar  में
 ले

 ली  जायेगी  ।  खाली  पड़ी

 सरकारी  नगरीय  भूमि  के  विकास  भौर  निपटान  के  लिए  एक  कार्यकारी
 दल

 गठित  किया  गया
 है  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  व्यापक  योजना  तैयार  की  गई  छोटे  ग्रामीण  श्रमिकों

 abe  ग्रामीण  कारीगरों  को  ऋणमुक्त  करने  ऋण
 कम

 करने
 के  लिए  15  शभ्रगस्त  को  एक  राष्ट्रपतीय

 विधि  लागू  की  गई  राज्य  में  प्राथमिक  सहकारी  समितियों  को  gee  बनाया  जा  रहा

 राष्ट्रपति  शासन  के  लाग  होने  के  ave  से
 राज्य  में  शान्ति  ate  व्यवस्था  में  बहुत  प्रगति

 हुई  1976 के  बाद  से  areal में  कमी  हुई  श्रापत्तिजनक श्र  देशहित  के  विरुद्ध

 करने  वाले  समाचार  vat  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  है  ।
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 Statutory  Resolution  Re.  Continuation  of  Bhadra  9,  1898  (Saka)

 जिल मिला pn  pat Proclamation
 in  relation  to  Gujarat

 के०  ब्रह्मानन्द

 1976  में  गजरातਂ  में  साइकलोन  के  साथ-साथ  भारीਂ  वर्षा  भी  हुई  ।  बाढ़  के  प्रकोप

 को  कम  करने  के  लिए  भ्रच्छे  उर्वरक  त्रौर  कीटनाशक  दंवाइयां  किसानों  को  उपलब्ध  कराई

 गई  सरकार ने  सभी  सहकारी  बैंकों
 को  60  लाख  रुपये  की  कुल  ब्लाक  गारंटी  दी  है  ताकि

 किसानों  को  ऋण  दिया  जा  सके

 सरकार  वहां  श्राथिक  कार्यक्रम  में  तेजीਂ  लाने  के  काम  में  जुटी  हुई  है  श्रौर  राज्य  प्रशासन  में

 बढाने  के  लिए
 उपाय  किये जा  रहे  हैं  यह  उद्घोषणा  24

 1976
 से  6  मास

 के  लिए  लागू  रहेंगी

 पति  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  तरा

 यह  सभा  राष्ट्रपति  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  melts  गजरात  राज्य  के

 सम्बन्ध में  दिनांक  12  aa  1976  को  जारी  की  गई  उदघोषणा  को  24

 1976  से  6  मास  की  Male  के  लिए  att  लाग  रखने  का  श्रनमोदन

 करती है

 ts  कुर  चन्द्र  हात्दर  मैं  गह  मंत्री  दवारा  पेश  किये  गये  इस  संकल्प  का

 fata  करता  g  क्योंकि  सरकार  की  नीति  विभिन्न  राज्यों  के  लिये  श्रलग-ध्रलग  केरल  में  संयुक्त

 सरकार  की  अवधि  बार-बार  बढ़ाई  जा  रही  है  त्र  इसके  विपरीत  तमिलनाड  विधान  सभा  को  चनाव

 होने  के  दो  महीने  पहले  भंग  कर  दिया  गया  क्योंकि  कॉंग्रेस  वहां  दल-बदल  करवाने  में  सफल  नहीं  हो

 सकी  ।  गजरात  में  कांग्रेस  दल  की  बरी  तरह  हार  हुई  क्योंकि  विभिन्न  विरोधी  दलों  ने  एक  साथ

 मिल  कर  सफलतापुर्वक  चुनाव  लड़ा  ग्रौर  कांग्रेस  श्रल्पमत  परन्तु  जब  से  गुजरात  में  विरोधी

 पक्ष  की  सरकार  बनीं  तब  से  कांग्रेस  विधायकों  में  दल-बदल  करवाने  का  प्रयास  चलता  रहा ।

 श्रायारामों  और  गयारामों  को  कांग्रेस  का  समथेन  करनें  के  लिये  कई  प्रकार  के  प्रलोभन  दियें  गये

 देश  में  लोकतंत्र का  शरथ  बन  गया  है  कांग्रेस या  उसक  प्रति  वफादार दल  का  शासन  feat  भी

 राज्य में  विरोधी  पक्ष  को  सरकार  को  बर्दाशत नहीं  किया  जाता  ।  एक  प्रार  कांग्रेस  सरकार  कहती

 है  कि  कोई  भी  प्रतिपक्षी  दल  इतना  समर्थ  नहीं  है  कि  श्रपनी  सरकार  बना  सक  श्रौर  यदि  किसी

 में  प्रतिपक्षी  देल  की  सत्ता  में  आ  जाती  है  तो  कांग्रेस  उस  सरकार  को  उखाड़  फैंकने

 के  लिये  सभी  हथकंडे  श्रपनाती  है

 जब  गुजरात  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  गया  था  तो  यह  कहां  गया  था  कि  केव  स्थिरता

 लाने  की  दृष्टि  से  ऐसा  किया  गया  है  ग्रौर  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  अधिक  देर  तक  लागू  नहीं

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  होने  से  दल-बदल  करवाने  at  विधायकों  को  खरीदने  श्ादि  के

 झगस्त  1976  के  शरू  में  हमें  प्रेस  में  यह  संकेत  मिला  कि लिये  भरसक  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 गुजरात में  चुनाव  होने  वाले  ैं ्त्ौ  वहां  एक  लोकतंत्री  सरकार  बनने  वाली  है
 ।  कांग्रेस का  कहना

 है  कि  विधान  सभा के  178  सदस्यों में  से  104  सदस्य  उनके  साथ  उनका  समथंन  करते हैं  शरत

 मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  फिर  कांग्रेस  सरकार  बनाने  में  ग्समथ  क्यों  इसका  एकमात्र  कारण

 बंगला  में  दिये  गये  भाषण  के  मंग्रेजी  श्रनवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |

 Summarised  translateqd  version  based  on  English  translation  of  the  speech
 delivered  in  Bengali
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 भाद्र  9,  1898  (a) )  गजरात  के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा  जारी  रखने  के

 बारे  में  साविधिक
 सं  कल्प नन्ना

 यह  है  कि  गुजरात  में  जनता  कांग्रेस  के  हक  में  नहीं  श्रघिकांश  सदस्य  जो  दल-बदल  कर  कांग्रेस

 में  मिल  गये  हैं  वे  मंत्री  बनना  चाहते  हैं  उनके  दल  में  दलगत  लड़ाई  चल  रही  प्रश्न  यह

 पेदा  हो  गया  है  कि  मुख्य  मंत्री  कौन  बनेगा  ?  गुजरात  राज्य  के  लोगों  को  श्रनिश्चितता  की  स्थिति

 में  क्यों  रहने  दिया  जाय े?

 हम  चाहते  हैं  कि  गूजरात  में  राष्ट्रपति  शासन  को  समाप्त  किया  जाये  क्योंकि  राष्ट्रपति  शासन

 का
 we

 है  नौकरशाहों का  शासन  ।  यदि  निर्वाचित  सरकार  सत्ता  में  होती  है  तो  लोग  उनके  पास

 श्रासानी  से  श्रपनी  कठिनाइयों  श्रौर  शिकायतों  के  निपटारे  के  लिये जा
 सकते  हैं  लेकित  नौकरशाही

 शासन  में  यह  सम्भव  नहीं

 राष्ट्रपति  शासन  को  लागू  करने  के  बाद  भी  श्ादिदासी  खेतिहर  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजूरी

 नहीं  दी  जा  रही  जमींदारों  दवारा  wa  भी  गरीब  कमेंचारियों  पर  श्रत्याचार  किये जा  रहे  हैं
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  गुजरात  राज्य  में  श्रादिवासी  क्षेत्र  बिकास  योजना  का  क्रियान्वयन  किस

 अकार  किया जा  रहा

 मैं  गुजरात  में  राष्ट्रपति  शासन  की  अ्रवाधि  के  बढ़ाये  जाने  के  विरूद्ध  हूं  राज्य  में

 संवैधानिक  रूप  से  निर्वाचित  सरकार  को  काम  करने  दिया  जाना  चाहिए  ate  केन्द्र  को  श्रनुचित

 हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिए  हम  देखते  हैं  कि  समूचे  देश  में  राजनीतिक  बदला  लेने  के  लिये  झ्रांसुका

 के  श्रस्तबेत  लोगों  को  अन्धा  धुंध  गिरफ्तार  किया  जा  रहा  मैं  न  केवल  गुजरात  में  अपितु

 सारे  देश  में  लोकतंत्र
 को

 स्थापित  किये  जाने  की  मांग  करता
 मैं  इस  संकल्प का  विरोध

 करता हूं  प्रौर  मांग  करता  हूं  कि  सारे  देश  को  यह  पता  चलने  दिया  जाये  कि  गुजरात  राज्य  में

 वास्तव  में  क्या  हो  रहा  है  ।

 av  नटवरलाल  परेल  :  मैं  गुजरात  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  की  श्रवधि  बढ़ायें

 जाने  सम्बन्धी  पेश  किये  गये  संकल्प  का  TAA  करता  गुजरात  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने

 से  पूर्वे  वहां  पर  क्या  था  इसका  सभी  wacat  को  पता  राष्ट्रपति  शासन  लागू  होने  से  पूर्वे

 में  जनता  मोर्चा  की  सरकार  सत्तारूड़  थी  |

 समापति  महोदय  :  श्राप  अपना  भाषण  कल  जारी  रखें  ।

 लत्पदचात  लोकसभा  QT, e  1  1976/10  1898  (az)  के  11  बजें  तक

 के  लिये  स्थगित हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  elock  on  Wednesday,

 September  1,  976/Bhadra  10,  1898  (Saka)
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